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 teats  उत्तर  वाले  मं  किसी  नाम  पर  यह

 -

 +  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है

 कि  प्रदान  को  सभा  में  उसी  सदस्य
 ने  वास्तव में  पूछा  था  ।

 GIPND—LS



 जोक  सभा  वाद-विवाद

 ee  उस

 लोक-सभा

 fos
 १  PERO

 लिका ns  ए  छल

 १०  १८८२

 rn  ae

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 बाढ़  नियंत्रण  की  बृहद  योजना

 1६०५.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :.  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  २३  १९६०  के

 तारांकित  प्रशन  संख्या  ६८०  के  उतर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  बाढ़  नियंत्रण के  बारे  में  act  बाद  योजनाओं की  मुख्य

 बातों  को  अ्रन्तिम रूप  दे  दिया  है  ;

 क्या  उन्हें  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेंगी  ;  are

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  सहायता  दी  जाने  की  संभावना
 >  ?

 wie  विद्युत  उपमंत्री  (  श्री  हाथी  )  :  श्रीमान  ।  केवल  जम्मू  तथा

 काश्मीर  सरकार ने  कश्मीर  घाटी में  बाढ़  की  बृहद  योजना  बनाई  है  |

 शौर  (*T)  बृहद  योजना में  प्रत्येक  नदी  बेसिन
 में  बाढ़  रोकने  के

 लिये
 झावद्यक  विभिन्न  योजनाओं  की  प्रविधिक  बातें  उनकी  लागत  दी  होती  है

 ।  राज्यों

 गर  प्रस्तावित  बाढ़  नियंत्रण  सबंधी  उन  योजनायें  की  कार्यान्वित  के  राज्य  सरकारों

 को  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  मंजूर  की  जाती
 है  जिन्हें  केन्द्र  स्वीकार  कर लेता  है  ।

 यह  केन्द्रीय  सहायता  बहुत  योजनाओं  में  सम्मिलित  योजनाओं  की  कुल  लागत  के  आधार

 पर  नहीं  दी  जाती

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 :  एक  पूर्वे  प्रश्न  के  उतर में  यह  बताया  गया  था  कि  किसी  भी

 राज्य  सरकार  ने  सभी  तक  ae  की  अपनी  बृहद  योजना  पेश  नहीं  की  है  ।

 कया  उत्तर  प्रदेश
 तथा  अन्य  स्थानों  में  हाल  की  बाढ़  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  इन

 राज्य  सरकारों  ने  बाढ़  चित्रण  क  छोटा  कार्यक्रम  पेदा  किया  है  ate  यदि

 तो  वहू  क्या  है
 ?

 कलर

 मल  भ्र ग्रेजी  मे

 १६३५
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 १६३६  १  १६६०

 fat  Peuy  में  तुरन्त  के
 अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि  कार्यक्रम  के

 रूप  में  तीन  कार्यक्रम  सोचे  गये  थे  ।  तुरंत  का  कार्यक्रम  पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश
 में

 लगभग  पुरा  होचुका  है  ।

 fat  wo  म०  तारिक
 :
 जेसा

 कि
 माननीय  मंत्री  नें  प्रभी  कहा  है  कि  केवल  जम्मू

 तथा  कश्मीर  सरकार  ने  बृहद  योजना  तैयार  की  सरकार  ने  उसे  तैयार  करने  में  क्या

 सहायता दी  है  बृहद  योजना  को  व्यावहारिक  रूप  देनें  के  लिये  भविष्य  में  क्या

 दी  जायेगी  ?

 शनी  हाथी :  प्राविधिक  सलाह  दी  गई  थी  ।  एक  भूमि  विशेषज्ञ  वहां  भेजा  गया

 || था  |  भारत  सरकार  की  अओर  एक  मुख्य  इंजीनियर  भी  वहां  भेजा  गया  है  ।  बुला  झील

 के  नीचे  सम्पूर्ण  घाटी के  लिये  लगभग  ८  करोड़  रुपये  की  योजना  बनाई  गई  है

 श्री  रघुनाथ  साहू
 :

 उतर  प्रदेश  में  हाल की  बाढ़ की  दुष्टि में  क्या  उत्तर  प्रदेश के  लियें

 कोई  अल्पावधि  दीर्घावधि की  बृहद  योजना बनाई  गई

 फन्नी  हाथी  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  wal  बद्द  योजना  का  प्रारूप  तैयार  नहीं  किया

 है  किन्तु  उन्होंने  एक  दीर्घावधि  योजना  तैयार  की  है  ।  इस  योजना पर  बाढ़  संबंधी

 स्तरीय  समिति
 द्वारा  विचार  किया  गया  था  कौर  समिति  ने  जो  प्राविधिक  सलाह दी  है

 उसकी  में  हमने  कूछ  परिवहन  करने  के  लिये  अपनी  सिफारिश  उन  के  पास  भेजी

 है  ।

 fat  रहे  चं०  बरुआ
 आसाम  की  वृहद ह्य  योजना  पर  कितना व्यय  होगा  तथा  बाढ़  नियंत्रण

 के  लिये  केन्द्र  ग्रासिम  को  क्या  सहायता  देगा ?

 है  अना प्री  हाथी  :  ara  नें  प्रभी  भ्र पति  बृहद  रोज  नहीं  की  है  ।

 fat  विभूति  faq  wgo——

 पाध्या  महोदय :  माननीय  मंत्री  जल्दी  ही  एक  सप्ताह  के  अन्दर  सभा-पटल

 पर  ऐसा  विवरण  क्यों  नहीं  रख  देते  ।  जिस में  वह  सब  जानकारी  दी  गई हो  जो

 उन्हें  प्राप्त  हो  गई

 श्री  २१  को  हमले  एक  ऐसा  विवरण  रख  दिया  था  जिस  में  यह  बताया

 गया  था
 क  कौन-कौन  योजनायें  कौन  सी  मंजूर हो  गई  कितनी  सहायता दी  गई

 कितना  काम  हो  चुका  कितने  क्षेत्र
 को  लाभ  पहुंचा  आदि  ।

 fara  महोदय  :  माननीय  सदस्य  उस  सब  को  पढ़ें  ।  जहां  तक  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय
 का  संबंध

 मुझे  बराबर इस  बात  की  सूचना  मिलती  रही है  कि  मेरे  राज्य  में

 सागर  परियोजना  के  संबंघ  में  अब  कितना  काम  हो  चुका  है  ।  इसी  प्रकार  माननीय  सदस्यों  को
 निर्माण  कार्यों  के  संबंध  में  साथ-समय  पर  सूचनायें  मिलती  रही  होंगी  ।  बाढ़  निमंत्रण  के
 संबंध  में  भी  उन  के  ged  भेजी  जा  सकती  हैं  कौर  जब  कभी  वें  कोई  a  नाई  महसूस करें  तो

 वे  उस  मामले
 को  यहां  उठा  सकते  है  ।  क्योंकि यह  सब  इतनी  विस्तृत  बातें  हैं

 जिन्हें  हम
 यहां

 नहीं  उठा  सकते
 |

 EGE
 गी  में

 गए
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 orate के  बारे  में  पूछा  गया  है  ।  श्री  विभूति  मिश्र  बिहार  के  बारे  में  कुछ  पूछना  चाहते  थे
 |

 मैं  स्वयं  उनका  नाम  पुकारने वाला  था  |  किन्तु में  सबके  लाभ  के  लिये  यह  सुझाव देता  हूं  कि
 माननीय

 मंत्री  सारे  सदस्यों  को  एक  सप्ताह  का  समय  देकर  केन्द्रीय  हाल  में  सारे  सदस्यों  का  एक  सम्मेलन  बुला

 लें  att  वहां  पर  सारे  सदस्य  बाढ़  नियंत्रण के  संबंध  में  माननीय मंत्री  से  बातचीत  |

 pat  हाथी  :  यह  मंत्रालय  परियोजना  के  संबंध  में  प्रगति  की  रिपोर्ट  माननीय  सदस्यों को  देता

 रहा  है  ।  यदि  वें  किसी  अन्य  परियोजना  के  संबंध  में  जानना  चाहेंगे  तो  उन्हें  मा  क  प्रगति  रिपोर्ट  दे

 दी  जायेंगी  |  हम  राज्यों  के  सदस्यों  की  बैठक  भी  बलात  रहें  हैं  तथा  प्रत्येक  अ्रघिवेंशन  के  दौराने

 हम  दो
 या  तीनਂ  राज्यों  की  बिकें भी  करते  रहे  वहां  हम  इन  प्रश्नों पर  चर्चा  करते  हैं  ।

 महोदय  :  प्रदान

 केन्द्रीय  सदस्य  पालन  दिक्षा  संस्था

 I + ~

 (sit  शठ  स०  तारिक  :

 तक  रास  |: ड्राषण  गीत

 न  वॉरियर

 |
 ait  वासुदेवन  नायर

 श्री  सुबोध  सदा Hee

 श्री  रा०  च०  साझी

 शन  नारायणन  fe  मनन

 |  है  Fo  व्य  गा पालन

 |  श्री  ईश्वर  नय्यर

 Lat  ८ ह  कठ  कथा रन

 कया
 खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  ३१  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  €२१  के
 उत्तर

 के
 संबंध  में  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बारे  में  प्रति  निचय  किया  जा  चुका  है  कि  केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  शिक्षा क्या  इस

 संस्था  स्थायी  रूप  से  कहां  पर  स्थापित  की  जायेगी ;  sil

 यदि  तो  कया  संस्था  में  काम  दुरू  हो  गया
 है  ?

 उपसंत्रो ( श्री मो० त्री  पो०  कृष्गप्पा )  )  जी  हा हां  ।  प्रस्तावित a संस्था  में  जिला

 पालन
 रियों

 तथा  मत्स्य पालकों  को  प्रशिक्षण  जायेगा  ।  प्रथम  काम  बम्बई  में  किया

 जायेगा  तौर  दूसरा  केरल  में  ।

 जिला  मत्स्यपालन  पदाधिकारियों  क्  प्रशिक्षण  बम्बई  १९६१  में  प्रारम्भ

 होगा  |

 ी  so  स्ऊ च्  तारिक
 :  गत  श्रघिवेशन  में  कृषि  मंत्री  डा०  प०  शा ०  देशमुख  ने  बताया  था

 कि

 इस  संस्था  को
 च्  में  खौलने  का  विचार  खत्म  कर  दिया  गया  है  विचार  खत्म  करने  के  बाद  फिर
 पुस् था  को  खोलने  का बम्बई में  इस  सं  अग  य  १  या  कारण है  ?

 मूल  शमसी  में



 भद्दे  मौखिक  उत्तर  १  १९६०

 ओ  मो०  कृष्ण प्पा  :  मुझे  यता  नहीं  कि  गत  अधिवेदन  में  कृषि  मंत्री  ने  क्या  उत्तर  दिया

 था  क्योंकि  यह  प्रश्न  मुझ  से  संबंधित  है  ।  जहां  तक  मुन्ने  पता  गत  अधिवेशन  में  स्थिति

 यह  थी  कि  हमने  अपने  सचिव  को  केरल  भेजा  था  तर  fora  करने  के  लिये  हम  उसकी  रिपोर्ट

 प्रतीक्षा  कर  रहेगे  हमने  उसकी  रिपोर्टे  पर  सिवाय  कर  लिया है  |

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  बम्बई में  लगभग
 कि  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा

 ?

 fat  मो ०  कृष्णा  विशेषज्ञ  समिति  ने  यह  महसूस  किया  कि  हमें  तूतिया  योजना  काल  मैं

 जिला  स्तर  के  ३००  पदाधिकारियों  की  आवश्यकता  होगी  कौर  ३००  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित

 करने  का  ही  कार्यक्रम  है  ।

 श्री  वॉरियर  :  जबकि  तीन  विशेषज्ञ  समितियों  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  इसके  लिये

 कोचीन  सबसे  उपयुक्त  स्थान  तो  फिर  उसे  कोचीन  से  बम्बई  ले  जाने  का  कारण  है  ?

 बाय  तथा  कृषि  मंत्री  (  श्री  स०  का०  पाटिल  )  :  मैंने  पहले  सभा  में  कहा  था  कि  जो  कुछ

 माननीय  सदस्य  कह  रहे  वै  सा  विशेषज्ञों  ने  नहीं  कहा  था  ।  विशेषज्ञों  ने  कहा  था  कि  बम्बई  अऩ्य

 स्थान  है  ग्रोवर  उतना ही  महत्वपूर्ण  स्थान  को  जीन  कभी-कभी  विशेषज्ञ  ऐसी  रिपोर्टों  भी  देते  हैं

 जिनसे यह  पता  कठिन है  कि  वे  क्या  चाहते  जब  मेंने  रखा  कि  ang

 कौर  कोचीन  दोनों  स्थानों  को  इतना  अधिक  पसन्द  किया  गया  तो  मैंने  सोचा  कि  मुझे

 दोनों  स्थानों  पर  इसकी  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  सभा  को  स्मरण  होगा  कि  मैंने  कहा  था  कि  दोनों

 स्थानों  पर  qa  कुछ  न  कुछ  प्रबन्ध  करना  चाहिये  ताकि  सब  सन्तुष्ट  हो  जायें  |  हम  एक  संस्था

 बम्बई में  सथ  fla  कर  रहे  हैं  प्रौर  कोचीन  में  मत्स्यपालन  संस्था  स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  वे  दोनों  एक  ही

 दर्जे  की  ate  rag  मत्स्यपालन  संस्था  पर झ्रघिक  व्यय  होगा  ताकि  बम्बई  कौर  कोचीन  दोनों

 सन्तुष्ट  हो  सकें  |

 औ  वासुदेव  नायर  :  क्या  विशेषज्ञ  समिति  जिसमें  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  का  एक

 विशेषज्ञ  था  और  नावें  का  एक  विशेषज्ञ  कहा  था  कि  बम्बई  में  खारे  पानी  तथा  स्वच्छ  पानी की

 काम की  मछलियां  नहीं  मिल  सकेंगी  कौर  कोचीन  सम्पूर्ण  भारत में  इसके  लिये  सब  से  उपयुक्त

 स्थान  ate  यदि  ऐसा  है  तो  कोचीन  में  मुख्य  संस्था  स्थापित  करके  बम्बई  में  कयों  की  जा

 रही
 हैं  ?

 भो  स०  कापालिक  मन तीय  सदस्य  at  इन  बातों  को  विशेषज्ञों  पर  थोप  रहे  हैं  ।

 दो  संस्थानों  में  स ेएक  कोचीन  में  स्थापित  की  जायेगी  कौर  एक  बम्बई  में  ।  हम  इस  fara  पर

 लिये  पहुंचे  क्योंकि  बम्बई  में  शिक्षा  की  सुविधायें  हैं  ।  हमें  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।  इसलिये

 हमने  उस  संस्था  के  लिये  बम्बई  चुना  शर  मत्स्यपालन  संस्था  के  लिये  कोचीन  ।  माननीय  सदस्यों

 को  यह  मालूम  होना  चाहिये  कि  क्योंकि  दोनों  स्थानों  के  प्रति  बराबर  की  भावना  दिखाई  है
 सरकार

 ने
 ठीक

 ही  fasta  किया  है  प्रो
 उसके  तसार च्झ  काम  किया  जायेगा  ।

 tat  wo  मु०  तारिक  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  इस  संस्था  में  ३००  व्यक्ति  प्रति  गीत  किये

 जायेंगे  |  किन  किन  राज्य  सरकारों  से
 भ्र पने  प्रतिनिधि  भेजने  के  लिये  कहा  गया  है  ?

 मो ०  Fo  कृष्ण प्पा  :  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  से  झपने  प्रति  निधि  भेजने  के  लिये

 कहा  गया  है  कौर  उनमें  से  afar
 ने  ऐसा  कहा  जिन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  वे  भी  इस  संस्था

 ह
 प्रारम्भ  होने

 तंक  ऐसा  कर  देंगी  |

 मूल  aah  में
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 श्री  मणि यं गाडन  कोचीन में  मत्स्यपालन  संस्था  कब  चालू की  जायेगी ?

 tat  सो०  त्र ०  कृष्ण प्पा  मत्स्यपालन  संस्था  प्रशासनिक  संस्था  से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 क्योंकि  मत्स्यपालन  संस्था  को  इंजीनियरों  ails  के  प्रशिक्षण  के  लिये  काफी  उपकरण

 उसमें  कुछ  समय  लगता  है  |

 ती  वासुदेवन  नायर
 :

 माननीय  उपमंत्री  श्री  कृष्ण प्पा  ने  कुछ  समय  पुर्व  कहा  था  कि  एक

 संस्था  स्थापित  की  जायेगी  कौर  वह  कोचीन  में  स्थापित  की  जायेगी  ।  इसके  हमें  दूसरी  संस्था

 के  बारे  में  सुनाई  दिया  ।  कोचीन  संस्था  दूर  की  बात  क्योंकि  यह  बाद  को  स्थापित  की  जायेंगी  ।

 प्रथम  संस्था  बम्बई  में  स्थापित  की  जायेंगी  ।  में  बम्बई  के  विरुद्ध  नही ंहूं  किन्तु  हमें  यह  शंका  है  कि  उस

 संस्था  के  लिये  एक  ऐसा  स्थान  चुना  गया  है  जिसमें  मंत्रियों  की  दिलचस्पी  है  ।  ऐसा  भ्रम  नहीं  पैदा

 करना  चाहिये  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  के  कहने  का  यह  अभिप्राय  मालूम  पड़ता  है  कि  समिति  की

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  यह  संस्था  वहां  स्थापित  की  जानी  चाहिये  जहां  स्वच्छ  पानी  की  मछलियां

 उपलब्ध  हो  सकें  ।  उनका  कहना  यह  है  कि  उस  संस्था  को  बम्बई  में  स्थापित  क्यों  किया  जाये  जहाँ

 स्वच्छ  पानी  की  मछलियां  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  कह  रहे  जैसा  रिपोर्ट  में  नवदीं  कहा  गया  है
 ।

 रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  बम्बई  श्रादशं  स्थान  किन्तु  समिति  के  सदस्यों  को  यह  डर  था  कि  शायद

 बम्बई  में  स्थान  उपलब्ध  न  हो  सके  |  इसी  लिये  उन्होंने  कोचीन  का  सुझाव  दिया  ।  सभा  में  यह  सारी

 जानकारी  दे  दी  गई  है  ।  मैं  सरकार की  प्रो  से  झपने  माननीय  मित्र  को  यह  झाइवासन  दे  सकता  हूं

 a  मैं  यह  वचन  देता  हूं  कि  यथाशीघ्र  यह  मत्स्यपालन  संस्था  कोचीन  में  स्थापित  की  जायेंगी  ।

 इसे  काल्पनिक  नहीं  कहा जा  सकता  |

 औ  वॉरियर  विशेषज्ञ  समिति  की  यह  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखी  जाये  |

 श्री  स०  का०  पाटिल
 :

 हम  निस्सन्देह  उसे  सभा  पटल  पर  रखेंगे
 |

 होटलों  के  लिये  ऋण

 1१६०७.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :
 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  जज  श्रोबराय  होटल्स

 लिमिटेड को  नई  प्राग  कौर  बम्बई में  नये  होटल  बनाने  के  लिये  PENe—Ko H fatty के  वित्तीय

 वर्ष में  १  करोड़  ५०  लाख  रुपये  का  जो  ऋण  दिया  उसके  लिये  सरकार  ने  कभी  तक  मंजूरी  नवदीं

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दी  जाने  में  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 यह  ऋण  किन  दातों  पर  दिया  गया  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार
 मंत्रालय  में  Teu-walt

 (  श्री  राज  बहादुर  )  :
 जी  हां  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 ate  (7)  यह  विषय  अब  भी  विचाराधीन  है  शौर  ईस्ट  इंडिया  होटल्स  लिमिटेड

 जिसके  प्रबन्धक  अ्रभिकर्त्ता  tae  श्रोबराय  होटल्स  लिमिटेड  कुछ  बातों  के  संबंध  में

 जो  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  उसके  प्राप्त  होते  ही  उसको  अ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेंगी  |

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  mere  अर  बम्बई  में  होटल

 बनायेंगे  ।  में  यह  स्पष्टीकरण  चाहती  हूं  कि  यदि  उन्हें  अधिक  मात्रा  में  धन  देना  तो  फिर

 कलकत्ता  में  भी  एक  होटल  क्यों  न  स्थापित  किया  जाये  क्योंकि  की  यात्रा  करोਂ  ay  को

 ध्यान  में  रखते  ga  कलकत्ता  में  कई  पर्यटक ७०५७ ००५ यग  ?

 श्री राज  बहादुर  :  यदि  वे  कलकत्ता को  भी  सम्मिलित  कर  तो  में  उसका  बड़ा  स्वागत

 करूंगा  |  इस  समय  जो  योजना  है  वह  बम्बई  और  दिल्ली  के  लिये  है  ।  उसके  संबंध  में  भी  जो

 कठिनाइयां  हैं  वे  भी  प्रभी  दूर  नहीं  हुई  हैं  ।  उन्हें  वित्त  मंत्रालय  उन  शर्तों  के  बारे  में  सन्तुष्ट  करता  है

 जिन  पर  उन्हें  विदेशी  सहायकों  से  कुछ  ऋण  प्राप्त  करना  है  ।

 श्री दी०  चं०
 फार्मा  :

 भारत
 की

 सभी  फर्मों  में  से  इसी  फर्म  को  ही  ऋण  देने  के  लिये  क्यों  चुना

 गया ?  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 त्री  राज  बहादुर  :  में  माननीय  सदस्य  को  यह  झा इवा सन  देना  चाहता  हुं  कि  इस  फर्म  के  साथ

 कोई  पक्षपात  नहीं  किया  गया है
 |  वे  ही  विदेशी  स्रोतों  से  कुछ  ऋण  प्राप्त  करने  के  बारे  में

 कुछ  प्रबन्ध  करके  अपनी  से  एक  प्रस्ताव  लेकर  न्याय  थे  ।  हमने  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  से  दिये

 जाने  वाले  ऋणों  के  लिये  होटल  उद्योग  को  भी  सम्मिलित  करने  के  उद्देश्य  से  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम

 अधिनियम  में  संशोधन  किया  था  ।  उसका  लाभ  उठाने  के  लिये  उन्होंने  ही  सर्वप्रथम  प्राथेना  पत्र

 दिया है  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  पर  सुब्बाराव  इतना  शौर  कहना  चाहता हूं  कि  जो

 लोग  ऋण  चाहते  हैं  हम  उनसे  कहते  नहीं  फिरते  |  हम  चाहते हैं  कि  वे  स्वयं  हमारे  पास  जायें  ।

 श्री  विभूति  fax  :  सरकार  प्राग रा  शौर  दिल्ली  में  ये  होटल  बना  रही  लेकिन  क्या वह

 कोई  ऐसा  इन्तजाम  करने  के  बारे  में  सोच  रही  है  कि  थर्ड  क्लास  में  चलने  वाले  जो  श्रादमी  इन  जगहों

 पर  उनके  लिये  बारह  कराने  में  होटल  में  रहने  की  जगह  मिल  जाये  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जिनको  हम  लो-इनकम  रेस्ट  हाउसिज  कहते  जो  सस्ते  होते  हैं--मैं

 बारह  खाने  की  बात  तो  नहीं  कह  सकता--झोर  सस्ते  दाम  वाले  होटल  कौर  रेस्तोराँ  बनाने  की

 कोशिश  की  गई  और  कई  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 शी  स०  स०  तारिक  :  हमारे  मुल्क  में  अच्छे  होटलों  की  aga  कमी  है  कौर  हम  बाहर  से.बहुत
 से  सियाहों  को  बुलाते  हैं  ।  क्या  की  वजारते  ट्रांस्पोर्ट  एंड  कम्युनिकेशन्स  की  ऐसी  कोई  प्रोपोज

 लोगों  की  दिक्कतें  दूर  करे  ?

 है  कि  वह  खुद  अ्रपने  होटल  जैसे  कि  डब्लू०  एच०  एस०  मिनिस्ट्री  चलाती  आधार  इस  तरह

 श्री  राज
 जहां

 तक  होटलों की
 कमी

 का  सवाल
 नाती

 यह  बात  बिल्कुल मन्जूर  की

 है  कि  वाकई  उनकी  बहुत  कमी  है  कौर  बाहर
 से  जो

 मूल  त्रय  ज
 जी

 में
 गए
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 होटल  नहीं  मिलते  लेकिन  गवर्नमेंट  इस  इंडस्ट्री  उद्योग  में  पड़ने  से  पहले  यह  ख्याल  रखती

 ह ैकि  यह  इंडस्ट्री  प्राइवेट  सैक्टर  में  रखी
 गई  है  कौर  जहां

 कमी  वहां  गवर्नमेंट  at

 जैसे  दिल्ली  में  जनपथ  कौर  want  होटल  बनायें  गये  हैं  ।

 सेठ  wan  सिह  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जो  प्रोपोज्ड

 होटल  वे  कब  तक  बन  जायेंगे
 ?

 श्री  राज  जो  होटल  बनाये  जा  रहे  वे  कभी  तजवीज  की  स्टेज  में  हैं  कभी

 खाली  उन  की  स्कीम  है  ।  उस  के  मंजूर  होनें  के  बाद  उन  के  बनने  की  कायंवाही  हो  सकती

 |

 सेठ  गोविन्द  दास  :  भ्र भी  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  इस  प्रकार  के  सस्ते  विश्वामालय  भी

 बनाने  के  बारे  में  गवर्नमेंट  सोच  रही  है  ।  क्या  उनको  मालूम  है  कि  उत्तराखंड  में

 गंगोत्री  जमुनोत्री  में  जो  यात्री  जाते  उनके  ठहरने  कौर  खाने-पीने की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  श्र  हजारों  लाखों  आदमी  वहां  जाते  क्या  इस  सम्बन्ध में  कुछ

 किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 यह  प्रदान  होटलों  के  सम्बन्ध  में  था  ।  जिस  प्रकार  के  विद्यालयों की

 माननीय  सदस्य  रन  में  संकेत  किया  गया  उसके  सम्बन्ध  में  रुपया  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  को  दिया  गया  है  ।  उत्तराखंड  में  इस  प्रकार  के  विश्वामालय कई  जगह  पर  बनाने

 का  प्रस्ताव  था  ।  वह  योजना  काफी  प्राग  बढ़  चुकी  है  झर  काफी  काम  हो  है  |

 श्री  ब्रज  राज  सिंह
 :

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन कोई  ऐसी  है  कि  जो

 स्थान  जहां  गर्मियों  में  लोग  विश्वास  के  लिये  जाते  जैसे  नैनीताल  ak  वहां

 होटल  बनाने  के  लिये  प्राइवेट  व्यक्तियों  ai  फर्मों  को  कजे  दिये  जायें  क्या  ऐसे  कज  दिये  जा

 रहे  या  दिये  गये  या  प्रार्थना-पत्र  देने  पर  उन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जायेगा ?

 श्री  बहादुर  :
 कभी  अभी  एक  पहला  प्रार्थना  पत्र  इस  सम्बन्ध  में  पाया  जो

 धीन  है  ।  यदि  इस  तरह  के  कौर  प्रार्थना पत्र  उपयुक्त  सोतों  संस्थाओं  से भ्रायेंगे  तो  उन  पर

 विचार  किया  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  होना  ,।

 श्री  अन्सार  हर वानी  :  मंत्री
 ने  कि  इस  परियोजना  के  लिये

 औद्योगिक  वित्त  निगम  अधिनियम में  विशेष  रूप  से  संशोधन  कराया  |  जब  अन्य  होटल  वालों

 ने  प्रस्ताव  रखा  तब  संशोधन  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 नरी  राज  बहादुर  :  मेंने  .
 इस

 विशिष्ट
 लिये  निगम  अधिनियम  में  संशोधन

 नहीं  कराया  अपितु  इस  परियोजना  में  सम्पूर्ण  होटल  उद्योग  सम्मिलित  करने के  उद्देश्य से

 अघिनियम  में  संशोधन  किया  गया  ।  यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  मैं  ने  ऐसा  इस  परियोजना

 के  लिये  कराया  |

 शी  विभूति  मिश्र
 :  प्रभी  मंत्री  जी

 ने
 बतलाया  कि  गरीबों  के  लिये  रेस्तोरां  बन  रहे  हैं  ।

 में  जानना  चाहता  हुं  कि  जो  रेस्तोरां  गरीबों  के  लिये  बनाये  गये  उन  पर  कितना  पैसा  खर्चे

 किया
 गया  और  किन  किन  जगहों  में

 रेस्तोरां  बनें  है ं।

 मूल  मं
 ग्रेजी  मैं
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 श्री  राज  बहादुर  :  लो  इनकम  ग्रुप के
 रेस्ट  हाउसेस  कई  जगह  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  कई  जगह

 बन  गये  भाखरा  नंगल  में  भी  बन  रहा
 प्रौढ़

 जगह  भी  बन  रहे  मदुरा  में
 बन

 गया

 इस  बात  का  सम्बन्ध  इस  प्रश्न से  नहीं  नहीं तो  मैं  पूरी  सूचना  उपस्थित  करता  |

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  म  जान  सकता हूं  कि  इस  फर्म को  कितना  रुपया  दिया  जा  रहा

 है  कौर  उसकी  देखभाल  के  लिये  क्या  इन्तजाम  ताकि  हमारा  रुपया  मिसयूज  न  हो  सके ?

 श्री  राज  बहादुर
 :  इस  फर्म  ने

 जो  मांग  की  है  वह १  करोड़  ८०
 लाख  की  जिस

 पर

 इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन  की  एडवाइजरी  कमेटी  ने  विचार  उसके  बाद  ate  ने

 विचार  किया  कौर  १  करोड़  ५०  लाख  रुपये  की  सिफारिश  की  ।  उसके  साथ  बहुत सी  शर्तें

 यह  देखना  है  कि  नियंत्रण  किस  प्रकार  जायेगा  श्र  एहतियात  रखी  जायेगी कि

 यह  रकम  ठीक  तरह  से  इस्तेमाल  हो  ।

 fat  इसमें  फर्म  का  अरपना  कितना  धन  लगा  है  ?

 श्री
 राज  बहादुर

 :  फर्म  ATT  तरफ  से  करीब  ६१  लाख  रुपया  खर्चे कर  चुकी  है  भ्र ौर  पुरी

 योजना करोड़  १३  लाख  oY  हजार की  है  ।

 श्री
 रघुनाथ  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मेरी  कांस्टिटुटन्सी  वाराणसी

 मे ंभी  किसी  होटल  की  व्यवस्था  होगी  क्योंकि  वहां  पर  दो  दो  एयर  सर्विसेज  हूँ श्रौर  सबसे

 ज्यादा  टूरिस्ट  वहां  हैं  जिससे  arr  को  बहुत  फायदा  होता  है  |

 श्री
 राज  मैं  चाहूंगा कि  पटना  कौर  ऐसे  सब  स्थानों में

 जहां  पर  यात्रियों  के  जाने  की  काफी  सम्भावना  होटल  बनाये  जायें  दौर  मैं  माननीय  सदस्यों

 से  कहूंगा  कि  वे  लोगों  को  प्रोत्साहित  करें  कि  वे  इस  प्रकार  की  योजनायें  सामने  रक्खें  कौर  हमारे

 फाइनेंस  कारपोरेशन  पूरा  पूरा  फायदा  उठायें  ।

 भूमि  सर्वेक्षण

 श्री  राधा  रमण

 trees
 {  श्री  श्रीनारायण की

 क्या  खाद्य
 तथा  कृषि  की  करेंगे कि

 क्या  देश  में  श्रखिल  पर  क्रमबद्ध  रूप  से  भूमि
 का

 सर्वेक्षण  करने  का

 काम  हाथ  में  लिया  गया  है  ;

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध में  क्या  हुई  है  ;  कौर

 यदि  उपरोक्त
 भाग

 का  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  निकट  भविष्य  में

 ऐसा  सर्वेक्षण  करने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ?

 कृषि  उपमंत्री  (  श्री  भो०  qo
 कृष्ण प्पा  )  :

 श्रीमान  ।

 Rays  से  जुन  १९६०  के  ae  तक  भारतीय  मिट्टी  तथा  भूमि  प्रयोग
 सर्वेक्षण

 योजना  के
 अन्तर्गत  ८८.४६  एकड़  भूमि  का  सर्वेक्षण

 fent
 1१  hs  41.0  |

 \

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 क  एए  ।  एल्ल्एल्एल्एल्एल्एएल्एएल्एल्एएएएएइएएएएएएएए

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 भी  राधा  रमण  :  क्षेत्रों  के  सर्वेक्षण  के  परिणाम-स्वरूप  किस-किस  तरह  की  भूमि  मिली

 तथा  प्रत्येक  राज्य  की  भूमि  में  कितना  अन्तर  है
 ?

 tat सो  ०  ज  कृष्णा :  भारतीय  भूमि  मुख्यतः  तीन  भागों
 में  बांटी  गई  है--उत्तर की

 कछ/र  जिसका  सर्वेक्षण  नई  दिल  के  मुख्य  कार्यालय  में  किया  जाता  काली

 जिसका  सर्वेक्षण  नागपुर  में  किया  जाता
 है  कौर  लाल  तथा  लैटराइट  मिट्टी  जिसका

 सर्वेक्षण  खड़गपुर  तथा  बंगलौर  में  किया  जाता  है  ।  जो  परीक्षण  किये  जाते  हैं  वे  मूल
 तथा

 व्यवहारिक  होते हैं  जो  उत्पादन  कटाव  शादी  के  बारे  में

 होते  भूमि का  सर्वेक्षण  करना  होता  है  झ्र ौर  नक्शा  बनाना  होता  है  ।  यह  सब  किया  जा

 रहा है  ।

 शी  राधा  रमण  :
 क्या  सरकार  को  यह  है  कि  एक  विशिष्ट  राज्य

 की  भूमि  बहुत

 उपजाऊ
 ?

 महोदय  :  ऐसा  है  |

 fat  alo  कृष्णा  :  हो  सकता  है  ।

 fat  राधा  रमण  :  किस  राज्य  की  भूमि  सब  से  झ्रच्छी  है  ?

 भी  सो०  कृष्ण प्पा :  हम  ऐसी  सामान्य  बातें  नहीं  कह  सकते  |  जहां  तक  मुझे पता

 भ्रांति  डेल्टा  की  भूमि  भारत भर  में  सब  से  उपजाऊ है

 fas  गोविन्द दास  :  जहां  तक  इस  जांच  का  सम्बन्ध  यह  जांच  किन  किन  राज्यों  में  श्री

 तक  हुई  है  भ्र ौर  क्या  माननीय  जी  को  मालूम  है  कि  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध

 है  वहां  बस्तर  कौर  सरगोजा  इत्यादि  में  बहुत  बड़ी  जमीन  पड़ी  हुई  है  अब  कौर  वहां

 कोई  जांच  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  :?

 श्री  मो०  do  कृष्णा  :  हम  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसको  करेंगे  ।  जिस  जिस  जगह

 wit  हमनें  नहीं  किया  वहां  पर  इसको  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 यह  जो  सायल  फ्रोजन  है  यह  खेती  की  सबसे  बड़ी  दुश्मन है  मैं

 जानना  चाहता  हुं  कि  इस  सायल  सर्वे  में  सरकार  ने  कोई  झ्रांकड़े  रक्खे  हैं  कि  देश  में

 सायल  फ्रोजन  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का
 ०

 :
 सायल  इरोजन  दूसरी  चीज  यह  सवाल

 सालय  टेस्टिंग का  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 सायल  सर्वे  में  सायल  इरोजन  भी  जाता  है  ।  सायल  इरोजन  जो  हैं

 वह  खेती  की  सबसे  बड़ी  दुश्मन  कौर  गांधी  जी  ने  भी  लिखा  है  कि  सायल  इरोजन  जिस  कंट्री

 मेंहो  वह  कंट्री  बरबाद  हो  जायेगा
 ।
 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  पास  कोई

 ह  हैं  कि  हमारे  देश  में  सायल  इरोजन  कितना  है  ।

 श्री  स०
 का०  में  सहमत  हूं  कि  सायल  इरोजन  बहुत  बड़ी  चीज  है  दौर  बड़ी ही

 खतरनाक  इसका  इलाज  करना  चाहिये  ।  लेकिन  वह  सायल  टेस्टिंग से  नहीं  होता

 उसका  दूसरा  इलाज  इसके  लिये  सायल  कंसोलिडेशन  करना
 arfea,

 ८५

 =~
 मूल  ais में
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 करना  चाहिये  |  यह  चीज  हमारे  क्षेत्र  में  जाती  है  ae  इरिगेशन  ऐंड  पावर  के  क्षेत्र  में  भी

 जाती  है  |  लेकिन  यह  सवाल  जो  है  वह  सायल  टेस्टिंग  का  भर  हमने  कोशिश  की  है
 कि

 हर  एक  प्रान्त  में  एक  ऐसी  लैब  हो  क्योंकि  इस  प्रकार  की  सायल  टेस्टिंग  लेबोरेटरी  में  ही  हो

 सकती  बहुत  से  प्रान्तों  में  वह  बन  गई  है
 ।

 fall  भा  Fo  गायकवाड :  FAT  राज्यवार  कोई  क्रमबद्ध  सर्वेक्षण  जा  रहा

 यदि  तो  क्या वह  क्रमबद्ध  महाराष्ट्र  में  कि  जा  रहा  है

 श्री  wo  त्र ०  कृष्णा  :  मैंने  पहले  बताया था
 कि  भारतीय  भूमि तीन  वर्गों  में

 बांट
 दी

 गयी  है--गंगा  के  मैदान  की  कछार  कपास  के  मतलब  की  काली  भूमि  लाल  तथा

 लैटराइट  तीन  प्रकार  की  भूमि  के  परीक्षण  के  लियें  केन्द्र  कछार  भूमि  के

 लिये  नई  कपास  की  काली  मिट्टी  के  लिये  नागपुर  कौर  लाल  तथा  लेटराइट  मिट्टी

 के  लिये  बंगलौर  तथा  खड़गपुर  ।

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 का  उत्तर  देते  समय  माननीय मंत्री  इतना  बढ़ा  सकते  हैं

 कि  नागपुर  महाराष्ट्र में  है  ।

 श्री  माननीय  मंत्री  ने  कभी  हाल  बताया  कि  ate  की  काली  मिट्टी  बहुत

 ही  उपजाऊ  है  ।  किन्तु  उसका  परीक्षण  करने  का  केन्द्र  नागपुर  में  है  ।

 parma  महोदय  वे  किसी  तन्य  अवसर  पर  प्रपनी  बात  कहें

 क्या  उर्वरकों  के  वितरण  के  समय  सर्वेक्षण  के  परिणामों  का  ध्यान  रखा

 जायेगा ?

 श्री  मो०  do  कृष्ण प्पा  :  मैंने  पहले  बताया  था  कि  इन  भूमियों  की  उत्पादन

 नाली  कटाव  शादी  के  सम्बन्ध में  परीक्षा  की  जाती  ।  उर्वरकों  का  वितरण

 करते  सिंचाई का  मुख्य  ध्यान रखा  जाता  है  क्योंकि  उर्वरकों  की  वहीं

 अवस्यकता  पड़ती  है  जहां  सिचाई  की  सुविधायें  होती  हैं  ।

 श्री  गोरे  :  इस  प्रदान  के  पूछने  में  मेरा  afer  यह था
 कि  किसी  भूमि के  लिए  दूसरे

 प्रकार
 के  उर्वरकों  की  HaHa  होती  है  कौर  सब  उर्वरक  सभी  भूमियों  के  लिये  उपयुक्त  नहीं

 होते  |  उर्वरक  देते  समय  तथा  उकेरा  कारखाने  स्थापित  करते  समय  क्या  इसका  ध्यान

 रखा  जायेगा  ?

 जाय  तथा  कृषि  मंत्री  (  श्री  स०  का०  :  यह  सब  जानते  हें  कि  faa  भिन्न  प्रकार

 की  भूमि  होती  है  कौर
 उवेरक  भिन्न-भिन्न  किस्म के  होते  रत: जब 'राज्य जब  राज्य  उर्वरकों की

 अ्रावइ्यकता  के  बारे  में  योजनायें  भेजते  हैं  तो  वे  हमेशा  इसका
 उप्पल  कर  देते  हैं  कि

 उन्हें  किस  प्रकार
 के

 cate
 यह  बड़े  सुचारू  रूप  से  चल  रहा  है  ।

 पजा  राया  रमण  क्या  यह  उस  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  में  सहायक श
 ट्वोगा  जिसको  कभी  कृषि  योग्य  नहीं  बनाया  गया  है  ?

 जी  सखर  का  जटिल  :
 श्री कान  ।  इसका  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  से  कोई

 संबंध  नहीं  है
 क्योंकि  ag  एक  दम  दूसरी  सम  या

 है  ।  च्  केवल  इससे  संबंधित  हैं  कि  किस
 प्रकार  की  भूमि  वां  कौन  कौन सी  फसल  हो  सकती  हैं  शर  उनके  लिए  किस  प्रकार के  उर्वरक

 चाहिए
 |  वह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 a
 frat  अंग्रेजी  में
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 की  है
 ?

 fat  लाचार  :  पश्चिम तट  की  भूमि
 किस  प्रकार

 tat  सो ०  ब०  कृष्णप्पया  :  इसकी  भूमि  लाल  तथा  लैटराइट  है  जिसका  परीक्षण  केद्र

 बंगलौर में  है  |

 श्री  कुहन  :  क्या  द्वितीय  योजना  में  केरल  में  कोई
 सर्वेक्षण

 किया  गया  है  AK

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 श्री  सो०  ब०  कृष्ण प्पा
 :  केरल  की  भूमि  लाल ल  तथा  लेटराइट है  जिसका  परीक्षण

 केन्द्र  खड़गपुर  तथा  बंगलौर में

 उर्वरकों का  भ्रन्तरज्यीय  यातायात

 श्री  राम  कृष्ण  गप्त

 *इन्७-द
 श्री  रामी  रेड्डी

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  उर्वरकों  के  wearily यातायात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने के

 at  विचार  किया  कौर

 यदि  तो  इस  बारे में  _  क्या  निश्चय किया  गया  है
 ?

 fata  उपमंत्री  मो०
 शर

 मामला  विचाराधीन

 है  कौर  बहुत  शीर  किया  जायगा
 ।

 ची  रास  कृष्ण  saad  नीति के  अ्रन्तगंत  दूसरे  राज्य  को  उधर  भेजने

 से  ya  केन्द्रीय  सरकार  की  पु्वेमंजूरी की  जरूरत  होती  है
 ?

 fat मो  ०  वें  ०  कष्णप्पा  इस  समय  aa  के  यातायात पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 किन्तु इस
 बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  आशय  की  बहुतसी  शिकायतें  हंसी एक
 राज्य

 से  दूसरे  राज्य  में  उर्वरकों  का  कुछ  तस्कर  व्यापार होता  कृषि  मंत्रियों के  हाल  के  सम्मेलन

 में  मंत्रियों  ने  एकमत  से  झन  भव  किया  कि  इसे  रोका  जाना  चाहिये  ।  उसे  ध्यानਂ  म

 रखते  हुये  हम  यह  कार्रवाई कर  रहे  हैं  कि  उं  रनों  के  यातायात  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  जाएं

 fat  चिंतामणि  पाणिग्रहण  क्या  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  से  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हुए  हूं  कि  aaa  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  उर्वरकों  का  तस्कर  व्यापार होता  है शौर  वह  चोर

 बाजारी  में  बेचे  जाते  हैं  शर  यदि  तो  इस  बात  के  क्या  कार्रवाई की  गई  है  कि  जब

 उड़ीसा  को  उधर  तो
 वह  चोरी छिपे  आंध्र  में  न  ले  जाया जा  सके  ?

 तथा  दमन  मंत्री  (af  स०  का०
 :  हां  ।  हमें में  प्रतिवेदन  मिला  है  ।  परन्तु

 श्रवन  है
 कि

 किसी  प्रकार के  विधान  के  द्वारा  हम  ‘yy rel t Wraci  ज्यदा  यातायात को  रोकने  का

 विचार  कर र  है थे
 श्र  जब  हम  वहू  कर  रहे  मद्रास ने  हम  से  यह  प्रार्थना  यह

 केवल  अन्त  Xe 4 Cisse  यातायात  तक  ही  सीमित  न  रखा  जाए  परन्तु  इसका  क्षेत्र  बढ़ाने  की

 दृष्टि  से  इस  के  भ्रमर
 श्रन्ताजिला  यातायात  भी  जाना  इसी  कारण  विधान  में

 विलंब
 हो  गया

 हैं  ।  परन्तु  में  यह
 भी  कह  दूं  कि  जिस

 प्रकार
 उड़ीसा  के  sae

 बाहर  जा

 a  pa

 सुंग्रेर्ज tT  में
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 झिंगन  में  चोर  बाजारी  में  बिकते  जैसा  माननीय  सदस्य  कहा  है--उस में  कुछ

 सचाई  है--झ्रांध से बाहर से  बाहर  उवंरक  जाने  तथा  चोर  बाजारी में  बिकने की  कोई  शिकायत  नहों

 है  क्योंकि  वहां  के  लोग  उवंरक  का  लाभ  समझते  हैं  ।

 यह  तंगा मणि
 :  जब  उर्वरक  विभिन्न  राज्यों  को  आवंटित  किये  जाते  वे  विभिन्न

 राज्यों  tft  कुछ  मीनारों  में  आवंटित  किये  जातें  जब  विभिन्न  राज्यों  के  arn

 पर  आवंटित  किया  जाता  है  कौर  उवंरक  सुन्दरी  से  भेजे  जाते  हैं  या  are  किये  जाते

 हैं  तो  क्या  सरकार  के  राज्य  सरकारों के  द्वारा  रन  पर  कछ  प्रतिबन्ध  लगाना  संभव  नहीं

 होगा  ?

 श्री  स०  ste  पाटिल
 :  हम  वह  प्रतिबन्ध  कर  रहे  परन्तु  वह  कुछ  सिद्ध

 होता  है  क्योंकि  उर्वरकों
 के

 यातायात
 पर

 पाबंदी  नहीं  है  श्र  यह  चोर  बाजारी में  जा
 सकता  >  ।  यह  बात  कि  यह  चोर  बाजारी में  खरीदा  गया  शादी  ऐसा  तथ्य  जो  कोई  नहीं

 जानता  जब  तक  कि  एक  राज्य  के  दूसरे  राज्य  में  इस  के
 यातायात  को  रोकने  के  लिये  विधान

 नहीं  बनाया  जाता  ।

 fat  वाजपेयी
 :  सब  राज्य  सरकारें  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  हैं  कि

 उर्वरकों  के  भ्रन्तजिसा  यातायात  को  रोक  दिया  जाना  ?

 श्री  स०  ato  पाटिल  :  में  ने  अभी  सभा  को  बताया  है  कि  मद्रास  राज्य  सरकार  नें  यह

 सुझाव  दिया  है  ।
 हम  राय  सरकारों

 का  भी
 मत  प्राप्त  कर  रहे  परन्तु  श्रन्तजिला  यातायात

 पर  प्रतिबन्ध
 लगाना  कठिन  होगा  क्योंकि  यह  उसी  राज्य  के भ्रन्दर  होता  है  कौर  कभी

 कभी  सरकार
 भी  इसे  ले  जाना  चाहेगी  तथा  कृषकों  के  खेत  दूसरे  स्थानों  पर  भी  हो  सकते

 हम इस  के  विधि  संबंधी  परिणामों पर  विचार  कर  रहे

 fat  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  खाद्यान्नों  के  बारे  में  योजना  बनाई

 है  उसी  प्रकार  उर्वरकों  का  विशाल  भंडार  बना  कर  भारत  में  एवं  रनों  की  स्थिति को  ठीक  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  सामने  है  ?

 श्री  स०  mo
 पाटिल

 :  हम  wae  स्थिति  को  सुधारना चाहते  हैं  ।  संभवतः  कृषि
 के  बारे

 में  ag  सर्वाधिक  प्राथमिकता का  मामला  है  ।  एक  कौर  हम  प्रत्येक  राज्य  में

 उवंरक
 फैक्टरियां  बनाने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ,  प्रो
 दूसरी  झ्रोर  हम  सब  साधनों को  जुटाने  का

 प्रयत्न कर  रहे  हूं  ताकि  हम  तब  तक  उर्वरकों  का  आयात करते  रहें  जब  तक  कि  हम  स्वयं  उर्वरक
 तैयार  न  कर  सकें

 पृश्नी  राम
 कृष्ण  गुप्त

 :  क्या  सरकार
 को  उड़ीसा  के  समान  उर्वरकों  के  तस्कर  व्यापार

 के  बारे  में  दूसरे  राज्यों  से  कोई  दूसरी  शिकायत  मिली  है  ?

 tat  स०
 का०  यदि  माननीय  सदस्य

 soy
 बड़े  राज्य  का  उल्लेख  कर  तो

 कभी  कभी
 हिकायतें

 ot  हूँ  क्योंकि  मैं  कहने के  नहीं  कह

 mira  यह  fe  दक्षिणी  राज्य  उस  के  लाभ को  समझ  सकें  हँ
 उत्तरी  राज्यों

 ने  कभी  इसका  पूर्ण  मात्रा में  लाभ  नहीं  समझा  है  ।  यह  सचाई  है  किन्तु
 मुझे  पूरा  विश्वास  है

 कि
 भविष्य  में वे  इसका  लाभ  समझेंगे  ।

 Fra  wast  में
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 सेठ  गोविन्द  ae:  भ्र भी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  हर

 राज्य  में  एक  एक  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  हो  ।  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  बात  मालूम

 है  कि  मध्य  प्रदेश  में  भी  इस  तरह  फैक्टरी  बचाने  की  चर्चा चल  रही  इस  सम्बन्ध में

 अब  तक  कोई  फैसला  हूरो  या  ?

 fat  स०  xo  पाटिल  मैं  ठीक  से  नहीं  जानता  परन्तु  कच्चा  माल  वहां  श्रव्य  होना

 ।  जैसा  कि  मैं  कहता  हूं  कि  जहां  नदियां  नहीं  हैं  वहां  सिंचाई  के  बांध  नहीं
 बनाये

 जा  उसी  प्रकार  जहां  कच्चा  माल  अर्थात  या  लिग्नाइट  या  गस  हो

 वहां  उवेरक  फैक्टरियां  भी  स्थापित  नहीं  जा  सकतीं  |  मुझे  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  पता  नहीं

 है  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  मंत्री  जो  को  यह  बात  मालूम  ह  कि  मध्य  प्रदेश  की  सरकार

 ने  पूरी  जांच  कर  के  यह  रिपोर्ट  भेजी  हे
 कि  मध्य  प्रदेश में  इस  तरह  की

 ब् १ मक्टर  बनायी जा

 सकती ह  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  अ्रन्तराज्यिक  यातायात  का  प्रशन  फैक्टरियों  स्थापित  होने  के  बाद

 gta  है  श्र  इसलिये  उन्होंने  प्रदान  पूछा  परन्तु  में  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।  एक

 रन  के  ध्रन्तर्गत  प्रत्येक  विषय  को  लाने  का  कोई  प्रयोजन  नहीं  है  ।  यह  प्रशन  wat

 ज्यिक  यातायात के  बारे  में  हे  कौर  उवेरक  फैक्टरियों  की  स्थापना के  बारे  में  नहीं  ह  ।

 सेठ  गोविन्द दास
 :  उन्होंने  खुद ने  कहा था  कि  हर  राज्य  में  इस  प्रकार की  फैक्टरी  स्थापित

 करने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  तब  मेँ  ने  यह  प्रश्न  किया था  ?

 अध्यक्ष महोदय  :  माननीय  मंत्री  माननीय  सदस्य
 के  प्रश्न  का

 उत्तर  देना  चाहते  हैं  ,

 ्  इसका  इस  से  कोई  संबंध  नहीं  हैँ  ।

 सेफ  डिपाजिट  लाकर

 श्री  सुबोध  सदा  :

 preted  श्री  TWo  साझी :

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  दना  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सभी  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  डिपाजिट  लाकरਂ  लगायें  जायेंगे  ;

 यदि
 तो  सब

 तर्क  कितने  स्टेशनों  पर  ऐसे  लाकर  लगाये  जा  चुके  हैं  ;

 शौर

 प्रत्येक  स्टेशन पर  कितने  लगाये  जायेंगे  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण

 के  भ्रनुसार  चुने  हुए  बड़े  स्टेशनों पर  सेफ  डिपाजिट  लाकर  लगाने  का  विचार हे  ।

 ares  श्रीनगर  संख्या  ५१]

 छः  स्टेशन  ।

 बम्बई  वी०  zy °  शौर  हावड़ा  के  अतिरिक्त सभी  चुने  गये  स्टेशनों पर  लाकरों
 की  एक  इकाई  होगी  कौर  बम्बई  तथा  हावड़ा  पर  ३-३  इकाईयां  होंगी  १८  लाकरों के

 बराबर  होंगी
 )  अर  स्यालदहू  में

 दो  इकाइयां  (28  लाकरों के  होंगी

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  to  स०  माझी
 :
 विवरण

 में  दिये  गये
 अन्य

 महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  सेफ  डिपाज़िट

 लाकर  कब  तक  लगा  दिये  जायेंग े?

 ी  mera खां  :  जेसा कि  मैं ने  पहले  बताया  विभिन्न  स्थानों  पर  लाकर

 स्थापित कर  दिये  गये  दूसरे  स्टेशनों के  हम  श्राडंर  दे  रहे  हैं  कौर  ज्यों  ही  लाकर

 त्र  जायेंगे
 वे  लगा  दिये  जायेंगे ।  मुझे

 आशा  है  यह  एक
 वर्ष

 के
 भ्रन्दर  या  उस

 के

 पास  कर  दिया  जाएगा  ।

 श्री  सावन  गुप्त  :  सेफ  डिपाजिट  लाकरों  का  क्या  उद्देश्य  है  और  यात्रियों  द्वारा

 उन  के  प्रयोग किये  जाने  के  क्या  प्रभार होंगे  ?

 जी  शाहनवाज़  खा  उद्देश्य  है  कि  यात्रियों  के  लिये  इस  सुविधा का  प्रबंध  किया  जाएं

 ताकि  वे  अपनी  मूल्यवान  चीजें  स्टेशन  सुरक्षित  स्थानों  पर  छोड़  ।
 शुल्क  प्रति

 लाकर  ४०  नये  पसे है  न्यूनतम शुल्क  प्रति  दिन  का  १  रुपया है  |

 श्री  तंगदिली  :  विवरण से  पता  चलता  है  कि  दक्षिण में  केवल  चार  केन्द्र  हूं  जहां ये

 लाकर  रखे  गये  हैं  ।  क्यां  स्टेशनों पर  लाकरों  की  व्यवस्था  करते  समय  डिवीज़न  में  कम

 से  कम  एक  स्टेशन  डिवीजनों के  मुख्यालयों  लाकरों  की  व्यवस्था

 करने  का  विचार  किया  जब  अगली  एक  वर्ष  की  अवधि  में  काम  आरंभ  होगा

 श्री  शाहनवाज़  ब्रा  हम  यह  नया  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  हम  देखें  कि  यह  कैसे  चलता  है

 ar  लोगों  में  प्रचलित  होता  है  ।  तब  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  wa  स्टेशनों  पर  भी  इस

 का  प्रबन्ध  करेंगे  ।

 डियवी  झब् या  सहता  :  कया
 में  पूछ  सकती हूं

 कि  इस  तरह  के  सेफ  डिपाजिट  लाकर  लगाने

 की  क्या  आवश्यकता  कौर  प्यार  पड़ी  तो  ६  स्टेशनों  पर  ही  क्यों  लगाए  गए  कौर  स्टेशनों

 पर  क्यों  नहीं  लगाए गए  ?

 शनी  बाहन बाज ष्  में  पहल े्  कर  चुका  हूं  कि  इसकी  श्रावव्यकता

 इसलिए  पड़ी  ताकि  मुसाफिरों  को  यह  सहूलियत  दी  जा  सके  कि  अपनी  कीमती  चीजों  को  स्टेशनों  पर

 महफूज  जगह  में  छोड़  सकें  ।  इसको  ६  स्टेशनों पर  ही  नहीं  बहुत  सारे  स्टेशनों

 पर  लगाया  जा  रहा  है  |

 ज

 विशाखापत्तनम  सें  सुखी  गो  दी

 1६१२.
 श्री  त०  [- [५  दिट्ठल राव राव

 :

 विजय  अनन्द :

 क्या  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्र

 विशाखापत्तनम  में  सूखी  गोदी  बनाने  की  प्रस्थापना  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है  ;

 (@)  क्या  इस  प्रस्थापन  के
 तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  की  अवधि  में  क्रियान्वित  किये  जाने
 की  कोई  संभावना  है  ?

 eee
 शअ्रग्रजी में मूल
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  )  सूखी  गोदी  के

 er  तथ *  तैयार निर्माण  की  लागत  विदेशी  मुद्रा  लागत  के  दोष  नत  पाचन  ग्राघनिकतम  प्राक्कलन

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 ati  यदि  हम  परियोजना  की
 विदेशी  मुद्रा  लागत

 को
 पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त

 विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  में  सफल  हुये  ।

 त०  do  विट्ठल  राब
 :  पहले तो  यह  परियोजना  दूसरी  योजना  में  शामिल  थी  ।  तब  विदेशी

 मुद्दा  न  मिलने  के  कारण  यह  छोड़
 दी

 गई  कौर  एक
 |

 बनायी  जानी  थी  |  यर्थाथ

 स्थिति  क्या  क्या  तीसरी  योजना  अवधि  में  इसे  पक्की

 तरह

 लिया  जायेगा  या  गोदीਂ

 बनाई  जायेंगी  ।  या  वहू  गोदी  स्थायी  रूप से  छोड़  दी  गई  है

 fat  राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्य  की  यह  बात  बिल्कुल  ठीक  है  कि  वह  दूसरी  योजना
 में

 शामिल थी  ।  उनकी  यह  बात  भी  ठीक है  कि  हमें  RES  में  विदेशी  मुद्रा  न  मिलने  के  कारण

 इसे  छोड़ना  पड़ा  था  ।  रब  हमने  इसे  तीसरी  योजना  में  शामिल  किया  है  झर  भी  भी  यह  स्थिति  है

 कि  यह  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  पर  निसार  है  ।  इस  मामले  में  हमारी  गति  या  कारवाई  श्रीनिवास

 इस  ad  पर  निर्भर  है  लि के
 हमें  कितना  वित्त

 या
 विदेशी  मुद्रा  मिलती  है  ।

 श्री  do  बिट्ठल  राद  :  नौवहन  मरम्मत  समिति  ने  जिसने  जहाज  मरम्मत  करने  की

 सुविधाओं  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  यह  सिफारिश  की  है  कि  विशाखापत्तनम  में  एक  सूखी  गोदी

 स्थापित  की  जानी  चाहिये  ।  तब  भी  हिन्दुस्तान  शिप या ड़े  के  डायरेक्टरों  के  बो  के  सभापति  ने  भ्र पने

 सभापति  भाषण
 में  कहा कि  यह  बहुत  झ्रावश्यक है  गन्नौर  इसे  करना  चाहिये  ।  उसे  ध्यान

 में  रखते
 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयां  क्यों  बाधक  होती  हैं

 ?

 शी  राज  बहादुर  :  जहां  तक  परियोजना  के  महत्व  at  उपयोग का  संबंध  है  इसके
 बारे

 में
 कोई  मतभेद  नहीं  है  ।  हमारा एक  मत  है  कि  यह  यथाशीघ्र होना  चाहिये  |  wet  इसके  महत्व  का
 बल्कि  योजना  के  aq  परियोजनाश्रों  के  मुकाबले  में  तुलनात्मक  महत्व  का  है  ।

 श्री  त०  qo
 विट्ठल  राव  :  इस  पर  कितनी  विदेशी मुद्रा खर्चें होगी मुद्रा  खच  होगी

 ली  राज  बहादुर  :  विमान  अनुमान  से  विदेशी  मुद्रा  १०७  .  ८  ला  रुपये  से  कुछ  अधिक

 होगी  ।  कुल  २८०  लाख  रुपये है  |

 विजय  श्रीनगर
 :  इसके  महत्व  की  दृष्टि  क्या वे  इस  योजना  को प्राथमिकता  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  तीसरी  योजना  में  ।

 श्री  राज

 aerate
 इसे  उचित  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।  यह  भी  Sas  प्राथमिकता

 दिये  जाने  का  मामला  है  ।

 डाज  विजय  आनन्द  :  क्या  सरकार को  विशाखापत्तनम  से  नि  होने  वाले  लोह  WUT  की

 मात्रा  का  7h  इस
 बात

 का  ज्ञान है  कि  इसे  प्राथमिकता  दी  जानी

 ची
 राज

 बहादुर
 :  में  समझता हूं

 कि  लोहू  वयस्क के  निर्यात  का  शिप या डे के  लिये  सूखी  गोदी
 की

 इस
 परियोजना  से

 कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 मू  भ्रंग्रेजी में
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 पनी  रघुनाथ  सिंह  :  क्योंकि  भारत  के  पास  कोई  बड़ी  सूखी  गोदी  नहीं  है  हमें  सिंगापुर  समेत

 विदेशी  मुद्रा  में  मरम्मतों  के  लिये  अपने  जहाजों  के  लिये  सुखी  गोदियों  के  लिये  एक  वर्ष  में  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  खां  करनी  पड़ेगी  ?

 1 |  राज  ज बहा भ्शू  मुझे  झ्रांकड़े  एकत्र  करने  होंगे  ।  में  जानता  हूं  कि  एक  वास्तविक  प्रगति  बड़ी

 सुखी  गोदी  की  कमी  के  जिसकी  हमें  इतनी  area  जरूरत  बहुत  बड़ी  विदेशी  मुद्रा  खच

 की  जा  रही  है  ।

 ओ  रघुनाथ  सिह  क्या  पिछले  दस  वर्षों  में  हम  ने  विदेशों  में  प्रिये  जहाज  के  लिये  सुखी  गोदियों

 के  लिये  १२  करोड़  से  ग्रसित  रुपये  खर्च  किये  हैं  ?  २  करोड़  रुपये  खर्चे  करके  अपनी  सूखी  गोदियां

 हम  क्यों  नहीं  बनाते  र  लगभग  १०  करोड़  रुपया  बचाते  ?

 परिवहन  तथा
 संवार

 मंत्री  (  डा०  प०  :  उन्होंने  यह  कहा  है  |  वास्तव  मेरे

 माननीय  साथी  ने  कहा  है  कि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  काम  है  ।  साथ  ही  प्राथमिकतायें  भी  हैं  शौर  हालांकि

 हम  घन  खं  तो  भी  प्राथमिकताओं  का  ध्यान  रखना  पड़ता है  ।  श्री  रघुनाथ  सिंह  सामान्यतया

 हिसाब  के  आधार  पर  कहते  सरकार  इस  तरीके  से  काम  नहीं  करती  ।

 fat  रघुनाथ सिह  :  मेरा  प्रदान  बहुत  सरल  है
 ।

 हमने  पिछले  १०  वर्षों  में  विदेशों में

 जहाजों  को  सुखी  गोदियों  के  लिये  १२  करोड़  रुपये  से  अधिक  खर्चे  किये  हैं  ।  हमारी  सूखी  गोदियों

 पर  केवल  २  करोड़  रुपये  खरच  होंगे  ।  वह  राशि  भारत  में  क्यों  खच  नहीं  की  जाती  ताकि  हमारी  विदेशी

 मुद्रा  यहां  सुरक्षित  रहे  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  हमें  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  किये  गये  आवंटनों  का  निर्धारण  वित्त  मंत्रालय

 तथा  योजना  आयोग  द्वारा  सब  प्राथमिकताओं  तथा  तुलनात्मक  महत्व  को  ध्यान  में  रखते हुये  किया

 जाता है  ।  में  इस  बात  से  स्वधा  सहमत  हूं  कि  यदि  संभव  हो  तो  यह  तुरन्त  किया  जाना  चाहिये  |

 उसके  लिये  हमें  विदेशी  मद्रास  चाहिये  |

 श्री  त्यागी  :  यह  कोई  उत्तर  नहीं  ।  )

 महोदय  :
 शांति  ise  माननीय  मंत्री  से  पुछा  जाता है  |  विचार करना

 सभा  को  कि  वह  क्योंकर  वित्त  मंत्री  को  मनाने  में  झ्र सफल  काम  है  |  वित्त

 मंत्री  समूचे  चित्र  पर  विचार  करता  है  ।  क्या  उन्होंने  वित्त  मंत्री  को  यह  समझाने  का  प्रयत्न  किया  कि

 इसे  सर्वप्रथम  प्राथमिकता  दी  जाये  ?  वे  यही  पुछना  चाहते  हैं  ।

 श्री  राज  बहादुर
 :

 हुम  जितनी  शक्ति  से  सकते  थे
 कौर

 जो  तक  दे  सकते  हमने  उनसे
 वित्त  मंत्रालय  तथा  आयोग  को  मनाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  हमें  तराशा है  कि  वें  ध्यान में  रखेंगे

 श्री  त्यागी  :  वित्त  मंत्रालय  या  योजना  आयोग  विदेशी  मुद्रा  का  १२  करोड़  रुपया  बचाने को
 क्यों  सहमत  नहीं  हुवे  संसद  को  यह  जानने  की  इच्छा  है  ।  सीधा  प्रश्न  पूछा  गया  है  कौर  मंत्री जी  का

 उत्तर  है
 कि

 यह  उनके  मंत्रालय  का
 काम  नहीं  है

 ।
 यह  निश्चित  उत्तर  नहीं  है  ।

 राज  बहादुर
 :

 वह  मेरा  उत्तर  नहीं  था  ।

 श्री  त्यागी  :  २  करोड़  रुपये खर्च  करके  या  लगाकर  १२  करोड़  रुपये  बचाये जा  सकते  थे  ।
 उन्होंने  वह  धन  खर्चें  करके  बचत  क्यों  नहीं  की  ?

 Sq1RQT
 की  श्राव्य कता है  |

 wast  में
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 फी  राज  बहादुर :  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है
 ।

 में  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं
 कि

 मेंने  यह  नहीं  कहा  कि

 यह
 हमारा  काम  नहीं  है

 |  हमारा  aga  कुछ  संबंध  है  कौर  हमें  इसमें  पूरी  दिलचस्पी है  कौर  हम  इसे

 तुरन्त  करना  चाहेंगे  ।  प्रदान  पुरे  वित्त  का  है
 ।

 उसके  लिये
 अन्तिम  निर्णय  योजना  आयोग  अर  वित्त

 मंत्रालय का  है  ।

 महोदय :  माननीय
 मंत्री  ने  दोषारोपण  के  रूप  में  प्रश्न  पूछा है

 ।  वास्तव  में
 उनका

 प्रशन  यह  दिखाई  देता  है  कि  एक  मंत्रालय  में  प्राथमिक  ताशों  का  विनियमन  विशिष्ट  मंत्रालय  के  हाथों

 में  होता  है  ।  धन  का  आवंटन वित्त  मंत्रालय  के  हाथों में  है  ।  यदि  वह  यह  कहते  हैं  कि  उनका  मनाने

 की
 वित्त  मंत्रालय  पर  कोई  प्रभाव

 जब
 con

 कि  उनको कुल  आवंटन  २  करोड़  रुपये  से  कम

 यदि  यह  उससे  भ्रमित है--तो  उन्होंने  इसको  कयों  सर्वाधिक  प्राथमिकता  नहीं  दी  ?  यह  प्रदान  है  |

 श्री  राज  बहादुर  :  हमें  भी  अपने  मंत्रालय  के  अन्दर  प्राथमिकताओं  के  बारे  में  कुछ  निर्णय

 करने  पड़ते  हैं  ।

 महोदय  :  इसलिये  उन्हें  यह  नहीं  कहना  कि  उन्होंने  सर्वा  ठीक  प्राथमिकता  दी  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  टन-भार  जहाजों  भ्रौर  दिया
 का

 निर्माण  के  मुकाबले

 पूरी  गोदी  की  प्राथमिकता  कुल  मिलाकर  कम  थी  |

 pare  महोदय  :  बहुत  अच्छा  माननीय  मंत्री  ने  यदि  वित्त  मंत्रालय  पर  दोष  लगाने  के  स्थान

 पर
 यह  कहा  होता  fe  कुछ  दूसरे  मामले  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण  हैं  जिनके  कारण  उनके

 मंत्रालय  में  विदेशी द्र  बचाई जा  सकती  तो  यह  सब  कष्ट  न  होता  |

 फन्नी  त्यागी  १०  करोड़  रुपये  की  बर्बादी  कभी  उचित  नहीं  समझी  जा  सकती  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  यह  दूसरा  मामला  है  इसमें  दूसरी  चीजें  हो  सकती  हैं  ।

 वित्त  मंत्री
 मोराल  जी  देसाई  )  :  ये  मामलें इतने  सरल  नहीं  हैं  जितन ेवे  समझे  जा

 रहे  हैं
 यदि

 केवल  २  करोड़ रुपये  खर्च  करके  १२  करोड़ रुपये  की  बचत  की  जा  सकती  तो
 मैं  नहीं  समझता

 वित्त  मंत्रालय  इसे  स्वीकार  करेगा
 |
 परन्तु  मामले  इतने  आाशाप्रद  नहीं  होते  जितने  वे  दिखाए  जाते

 प्रथ्मिकंताओं  का  यह  प्रदान
 भी

 बहुत  महत्वपूर्ण  होता  है
 ।

 यदि  में  राज  २०  करोड़  रुपये  खर्च

 करके  ५०  करोड़  रुपये  बचा  संकता  तो  मेरे  पास  भ्र भी  खर्च  करने को  २०  करोड़  रुपये  होने  अनिवार्य

 हैं
 ।  यदि  मेरे  पास  उतनी  राशि  नहीं  तो  मैं

 क्या  करूं
 ?

 तब  mare  किसी
 को

 मेरी  सहायता  करके
 उतनी  बचत  करनी  चाहिये  ।  में  वहू  करने

 को
 तैयार  हूं  ।  में  किसी  बात  का  विनियमन  नहीं  करता  |

 में  कह  सकता  हुं  कि  ५००  करोड़ रुपये  प्रत्येक  को  उपलब्ध हैं  ।  यही  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  रघुनाथ  सिह :  हमें  स्वतंत्रता  प्राप्त  किये  १३  वर्ष  बीत  चुके  हैं
 ।  किसी  नौवहन  नीति  की

 उद्घोषणा  नहीं  की  गई  ।

 fat  जसा  कि
 आपने  ठीक  कहा  यह  इससे  भ्राता  है  ।  क्या  यह  सच  नहीं है  कि  उस

 मंत्रालय  को  नौवहन  विकास  के  लिये  एक  विशिष्ट  श्रावंटन  किया  गया  है  ?  उसी  उपबन्ध  के  भ्रमर

 ai
 यह

 निगम  करना  उस  मंत्रालय  का  काम  कौर  उत्तरदा  यित्व  नहीं  है
 कि  इसे  कया  प्राथमिकता

 दी
 चाहिये  ?  इसलिये  वित्त  मंत्री को  उनकी  सहायता  के  लिये  नहीं  जाना

 rife
 ।

 —

 मूल  wast  में



 रै  मौखिक  उत्तर  १  १९६०७

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमें  स्पष्टीकरण  होना  चाहिये  इसलिये  मुझे  करना  होगा  कि  एक

 मंत्री  के  बारे  में  किन  प्र  रनों  की  अनुमति  दूं  शौर  किन  गानों
 की  अनुमति  न  दूं  ।  जहां  तक  इसका  संबंध

 वित्त  मंत्री को  बिल्कुल  दोष  नहीं  दिया जा  सकता  |  प्रदान  यह  है  ।  यदि  किसी  मामले  का  किसी  विशिष्ट

 विभाग  या  कत्तव्य  से  संबंध  यदि  कुल  राशि  मंजूर  नहीं  की  गई  है--मा ०  मंत्री को  कहने का  हक

 और  वित्त  मंत्री  से  कहा  जा  है  कि  इस  विभाग  की  aaa  उपेक्षा  कयों  की  गई  है  ।  परन्तु  यदि

 कोई  आवंटन  किया  गया  केवल  इतना  प्रदान  भ्राता  है  कि  उस  आवंटन  के  अन्दर  प्रभारी  मंत्री को

 प्राथमिकताओं का  निर्धारण  करने  का  हक  है  |  उन्होंने  यह  क्यों  नहीं  किया  ?  यहां  यही  तो  प्रश्न है  ।

 यदि  में  अनुभव  करता  हूं  कि  योजना के  प्रत्येक  पद  पर  ऐसे  सब  प्रश्न  केवल  वित्त  मंत्री  से  पूछे

 जाने  में  इसके  दवा  उसका  नाम  यहां  यदि  wea सब  मंत्री  यह  कहते  हैं  कि  उन्हें

 कुछ  नहीं  करना  वित्त  मंत्री  से  पूछा  जायें  ।  में  यह  निश्चित  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  वित्त

 मंत्री  को  उत्तर  देना  चाहिये  या  प्रभारी  मंत्रियों  को  ।

 डा०  प०
 सुब्बरायन

 :
 हमारा  कभी  भी  ऐसी  स्थिति  पेश  करने  का  इरादा  नहीं  जैसी

 शापने  बताई  है  ।  हम  अवश्य  ही  उतरदायी हैं  ।

 fara  महोदय
 :

 नहीं  नहीं  ।  मा०  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  वित्त  मंत्री  से  अवश्य  पूछा  जाये  ।

 Te  सुब्घरायन
 :

 श्राप  ने  उन्हें  गलत  समझा  है  |

 favor  सहोदय
 :

 बहुत  war  |

 fate  प०  सुब्बरायन :  उन्हों  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  यह  है  कि  हमें  देश  की  वित्तीय  स्थिति  के

 अनुसार  कुछ  राशि  दी  जाती  है
 ।

 हम  उस  राशि  को  पहली  ate  दूसरी  प्राथमिकता प्र ों  के  चक

 झावंटित  करते  हैं
 ।

 मेरे  साथी  का  कहने  का  यह  तात्पयें था  कि  हमारे  पास  इस  सूखी  गोदी  से

 अधिक  प्र  थमिकताओओं वाले  काम  थे

 poem  महोदय  :  में  इसे  अच्छी  तरह  समझता  हूं  ।  परन्तु  उन्हों  ने  वित्त  मंत्री  का  उल्लेख  किया  ।

 बह  श्रासानी  से  कह  सकते  थे  कि  उन्हें  किये  गये  आवंटन  के  इन्दर  वे  इसे  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देना

 उचित  नहीं  समझते  क्योंकि  उन  के  भ्र पने  मंत्रालय  के  दूसरे  काम  हैं  जिनसे  प्रतीक  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 हो  सकती  है  या  ate  कारण  हैं  जिन  के  कारण  वे  यह  प्राथमिकता  देते  यदि  वित्त  मंत्री उतनी  afer

 देने
 को

 तैयार  हैं  तो  ag  सर्वाघिक  प्राथमिकता  देने  को  तैयार  हैं  ।
 में  इसे  इस  प्रकार  समझता  हूं  ।

 श्री  राज  बहादुर
 :

 मुझे  इस  का  खेद  है  |
 मैं  आप  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  यह  मेरे  मन

 में
 भी

 नहीं  था  ।  में  यह  नहीं  कहना  चाहता  था  |
 वास्तव  मैं  ने  कर्मा  वित्त  मंत्री  का  नाम  नहीं  लिया  ।

 मेंने  केवल  इतना  कहा  था  कि  अन्य  परियोजनाओं  की  तुलना  में  प्राथमिकता  योजना  आयोग  तथा

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  ।
 यह  तथ्य  है  ।

 fora  महोदय
 :

 जहां  तक
 इस

 का  संबंध  है  मैं  नहीं  समझता  कि  वित्त  मंत्री  वित्त  मंत्रालय  से

 अलग  हैं  ।

 श्री
 मोरारजी  देसाई

 :
 वित्त  मंत्रालय  ite  वित्त  मंत्री  प्लग  एक  ही  हैं  ।

 महोदय

 :

 मैं

 भी
 मानता

 हूं  कि  वित्त  मंत्री  कौर  वित्त  मंत्रालय  भिन्न  नहीं  एक  ही  हैं लए

 tr  अंग्रेजी  में



 १०  १८८२  मौखिक  उत्तर  ६५३

 पूरी  श्र  wo
 जैन  :  मैं  ने  माननीय  मंत्री  को  यह  कहते  सुना  है  कि  श्री  रघुनाथ  सिंह  हिसाव के

 झाघार पर पर  चलते  हैं  सरकार  उस  तरीके  से  नहीं  चलती  ।  मैँ  ठीक  से  यह  समझना  चाहता  हूं  कि

 इस  बात  का  क्या  re  परिणाम  है  कि  सरकार  हिसाब  के  आघार पर  नहीं  चलती

 केबल  सदस्य  हिसाब  के  are  पर  चलते  हैं  ।

 गुंडा  प०  सुब्बरायन  :  हिसाब  का  जो  मतलब  है  ,  वहू  माननीय  सदस्य  भ्रच्छी

 तरह  जानते  हैं  ।  में  ने  तो  केवल  यह  कह  था  कि  श्री  रघुनाथ  सिंह  wrest  पर  चलते  हैं  वह

 सरकार  की  नीति  को  नहीं  देखते  ।

 गली  रघुनाथ  तब  फिर  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या है  ?

 गुंडा
 ०  To  सुख्बरायन  :  सरकार  को  नीति  प्राथमिकता देने  की  है

 कन्नी  त्यागी  :
 होटल  में  जो  एक  करोड़  से  ज्यादा  रुपया  लगा  वह  इधर  लगाया  जा  सकता

 महोदय  :  मैं  इस  set
 को  योजना  पर  सामान्य  चर्चा  के

 रूप
 में  परिवर्तित  नहीं  होने

 दूंगा  ।  सभी  माननीय  सदस्यों  को  समिति
 की

 सदस्यता  का  अवसर  दिया  गया  था  ध्रौर  श्री  त्यागी  एक

 योजना  समिति  के  सभापति  थे  ।  वहां  उन्हों  ने  इस  बात  की  सिफारिश  की  थी  कि  इस  को  भ्रत्यघिक

 अधिकता  दी  जाये  ।  ate  ऐसा  हो  भी  गया  है  ।

 थी  wo  ब०  बिट्ठल  राव  :
 ag  उद्योग  समिति  के  सभापति  नहीं  थे

 ।

 भ्रष् यक्ष  महोदय
 :

 उन्हों  ने  अपना  स्थानान्तरण  करा  लिया  होगा

 fat  त०  ब०  बिट्ठल  राव
 :  परिवहन  मंत्रालय के  oda  किन  परियोजनाओं  को  इस  सूखी

 गोदी  पर  प्राथमिकता दी  गयी  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 हमें  बताया  गया  है  यह  सत्य  है  कि  हमें  माल  के  भाड़े पर  विदेशी

 मुद्रा  को  बचाना  है  ताकि  नौवहन  ate  जहाज  निर्माण  को  अन्य  मामलों  से  प्राथमिकता दी  जा  सके

 शौर उस  के  लिये  हमें  सुखी  गोदी  की  निस्बत  टन-भार  प्राप्त  करने  a  जहाज  बनाने  को  उच्च

 प्राथमिकता देनी  है  ।

 प्रशासन  का  विजेन्द्री  करण

 श्री  दी  Wo  फार्मा  :

 डा०  राम  सुभग  fag  :

 FERRY.  ४
 i  श्री  रामी  रेड्डी

 att  तंगामणि  :

 क्या  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्री  १०  १९६०  के  तारांकित संख्या  २८६
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्यों
 में  प्रशासन के  विकेन्द्रीकरण  की  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध

 में  ak  क्या  प्रगति हुई  है  ;  कौर

 ee

 उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fra  अंग्रेज़ी  में



 १६५४  मौखिक  उत्तर  १  Reto

 मसीमुदोधिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री
 ao  प०  (@ के  )  और  मद्रास  में

 ;  १९६०  को  ७४  पंचायत  संघ  परिषदें  स्थापित  की  गयी  थीं  मैसूर  मैं  ताल्लुक  बोर्डों

 रिसाव  मैं
 afer

 पंचायतों
 के  चुनाव  प्रगति

 पर
 हैं

 ।
 राज्य-विधान  मंडल  द्वारा  हॉल  ही

 में
 पंजाब

 पंचायत  समितियां  शौर  जिला  परिषदें  विधेयक  पारित  किया  गयी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  विधान  सभा

 द्वारा  खंड  स्तर  पर  क्षेत्र  समितियां  बनाने  झर  जिला  स्तर  पेर  जिला  परिषदें  बनाने  वाला  एके  विधेयक

 पारित  किया  गया  है  कौर  वह  अरब  विधान  परिषद्  के  संम्मख  है  ।  उड़ीसा  सरकार ने  राज्य भर  में

 एक  निश्चित  कार्यक्रम  के  अनुसार  उडीसा  जिला  परिषद्  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करनें  का

 फैसला किया  है  जो  वर्ष  १९६ १  की  प्रथम  छमाही  तक  पूरा
 हो  जायेगा  २६-१-

 १९६६१  तक  यथा
 सम्भव  अधिकाधिक  पंचायत  समितियां  स्थापित  की  जायेंगी  ।  केरल ने  भी  पंचायती  राज  की  दौर

 प्रथम  कदम  के  रूप  में  राज्य  भर  में  समान  पंचायतें  बनाने  के  faa एके  नया  पंचायत  विधान  लागू  किया

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  बलवन्त  राय  मेहता दल  द्वारा  सुझाये गये  तरीकों  पर  राज्यों  के  लिये

 उपयुक्त  पंचायती  राज्य  की  योजना  के  वारे  में  सिफारिश  करने  के  लिये  महाराष्ट्र  गुजरात

 सरकारों  द्वारा  नियुक्त
 की  गयी

 समितियां  शीघ्र
 ही

 अपना
 प्रतिवेदन  दे  देंगी  ।

 fait  दी०
 च् ०  शर्मा :  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  re  तिथि  कौर  वर्ष  बता  सकते  हैं  जक

 तक  कि
 भारत  के  सभी  राज्यों  में  पंचायती  राज  लागू  हो  जायेगा  ?

 fat  ब०  सू०  मुक्ति  :  हम  सोचते  हैं  कि  सारे  देश  में  ग्रसते  वर्ष  के  eg  तक  पंचायत  संस्थायें  कायम

 et  जाय

 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  क्या यह  सच  है  कि  नगर  निगम  को  अधिकार  केन्द्रित  किये  जाने
 के  कारण  दिल्ल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पंचायत  प्रभावहीन हो  गयी  हैं  ।

 द  qo  qo  मूर्ति  ae  बात  बिल्कुल  ठीक  नहीं  है  ।  जब  तक  कोई  केन्द्रीय  प्राधिकार गर
 पंचायतें  बिल्कुल  निर्बाध  रूप  से  काम  नहीं  कर  सकतीं  |

 कभी  तंगामणि :  उप  मंत्री  महोदय  ने  जिन  राज्यों  का  उल्लेख  किया  उनमें  से  कितनों  में  जिला

 परिषदों  के  गैर-सरकारी  श्रेय  हैं  कौर  पंचायतों  के  अप्रत्यक्ष  चुनाव  के  कितनों  में  पंचायत
 समिति के  लिये  प्रत्यक्ष  चुनाव  की  व्यवस्था  है  ?

 fat  ब०  Yo  मुक्ति
 :  जैसा  मैं  बता  चुका  सब  राज्यों  में  पं  चायती  राज  लागू  नहीं  किया  गया

 है
 |

 केवल  दो  गन्दी  और  राजस्थान  पंचायती  राज  लाग  किया  गया  है  कौर  प्रान्तर  प्र

 राजस्थान  में  गेर-सरकारी अध्यक्ष  हें  ।

 थ्री  रघुवीर सहाय  :  क्या  उपमंत्री  महोदय  को  यह  पता  लगा  है  कि  देश  में  कभी  भी  ऐसे  राज्य

 हैं  जो  लोकतन्त्रात्मक  विकेन्द्रीकरण
 को

 लागू  करने  में  काफी  उदासीनता  दिखा  रहे  हैं  कौर  इसीलिये

 उन  राज्यों
 में

 पंचायती  राज  लागू  नहीं  हुमा  है
 ?

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  राज्यों  को

 सेत करने  के  में  कोई  पग  उठाये जा  रहे  हैं  ताकि  वहां पर  शीघ्रातिशीघ्र  पंचायती  राज  लागू
 किया  जा  सके  |

 फंश्नी ब०  सु०  वृत्ति
 मैं  नहीं  समझता

 कि
 कोई  राज्य  उदासीनता  दिखा  रहा  है

 ।

 fet  cade  सहाय
 :  पश्चिम  बंगाल

 स०  qo  ata  परन्तु  जिसे  उद उदासीनता ता  समझा  जा  रहा  है  वह  केवल  घीमी  गति
 है  ।

 मूल  सिरसा  मे



 १०
 झमृह्ायूण  १८८२  )  मौखिक  उत्तर  ६१४

 श्री बाल  कृष्णन  :  क्या  सरकार  प्रांतों के  प्रशासन  में  राजूड़ीदि और स्थानीय स्थानीय

 कं  न  भाने  देने  के  लिये  किसी  कार्यकारी  योजना
 पुर  बाजार

 कुर  रही  है  ताकि

 को  कार्यकारी  बनाया  जा  सके  ?

 tat  qo  Yo  मुक्ति
 मैं

 नहीं  समझता  कि  Sarat  राज  लागू  होने  से  वहां  पर  राजनीतिक
 या

 अन्य  गुटबन्दी  पैदा  हो  जायेंगे
 ।

 यदि  किसी  गांव
 में

 गुटबंदी  हो  जाती  है  तो  श्री  बालकृष्णन

 जैसे  मित्रों  दवारा  उधर  ध्यान  दिये  जाने  की  जरूरत हो  जाती  है  ।

 शादी दी०  we  शर्मा :  कया  पंचायतों  के  चुनावों
 को  राजनीतिक  दलों

 के  क्षेत्र से  बाहर  रखने

 के  बारे  में  कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्श  हा ं।

 महोदय :  यह  सब
 इस

 प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 हम  ने  इस  बारे  में
 द  किया

 था  ।
 कुछ  माननीय  सदस्य  निराशावादी  थे  कौर  कुछ  इस  के  पक्ष  में  थे

 ।
 हो  सकता  है  रायों  में  फर्क  हो  ।

 परन्तु  यह  प्रशन  केवल  प्रशासन  के  विकेन्द्रीकरण  सम्बन्धी  प्रगति  के  बारें  में  है
 ।  गांवों  कौर

 पंचायतों  में  दखल  देने  वाले  दल  इस  प्रश्न  में  से  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 पं श्री  पहाड़िया
 :

 प्रशासन  के  विकेन्द्रीकरण  कुछ  नये
 जिला

 कौर  पंचायत  समितियों  के
 बनाये  जा  रहे  हैं

 ।
 कया  दो  प्रशासकों  में  कोई  बड़ा  प्रन्तर है

 शौर  इस

 आन्दोलन को  '  तेज  चलाने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 tat  च्०  सु०  मुस्लिम  यदि  बारीकी  से  देखा  जाये  तो  प्रमुख  को  नया  प्रश्ञासक  नहीं

 कहा जा  सकता  ।  एक  पंचायत  समिति  का  प्रधान  है  श्र  दूसरा  जिला  परिषद्  का  प्रधान  है  ।  वे

 चित  व्यक्ति  हैं  ।
 वे  उस  क्षेत्र  में  कुछ  प्रशासनिक  कार्यों  के  अधिकारी  हैं

 ।

 श्री  हरिचन्द माथुर  :  कया
 मैं

 जान  सकता  हूँ  कि  feat  बंगाल  सरकार  ने  विकेन्द्रीकरण  की

 योजना कब  स्वीकार  की  ?  यह  इस  महीने  था  या  पिछले  महीने  एक  महीने  मरहले  मुझे  बताया

 गया  था
 कि

 उन्होंने  इस  योजना
 को

 भ्र स्वीकार  कर  दिया  है  ?

 श्री  धन
 सु०  में  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  से  सहमत  नहीं  हूं

 ।
 पदिचमी  बंगाल  इस  बात

 को

 देखने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  कि  बंगालियों  के  लिये  कौन
 सा

 तरीका  अधिक  उपयुक्त  होगा

 pat  तंगामणि
 :  परब  तक  तीन  चार  राज्यों  में  प्राप्त  झ्रनुभवों  के  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  उचित  समझती  है  कि  पंचायत  संघ  प्रधान  के  अप्रत्यक्ष  रुप  से  जिला

 परिषद्  का  सदस्य  होने  के  बजाय  जिला  परिषदों  के  सदस्यों  का  चुनाव  प्रत्यक्ष  रूप  से  हो
 ?

 श्री  ब०  Yo  :  जेसा  में  बता  चुका  प्रत्येक  राज्य  का  चुनाव  का  श्रलग  तरीका  है  ।

 किसी  राज्य  सरकार  को  th  कोई  नया  सुझाव  wal  दिया  जा  सकता  ।

 fat  जांगड़े
 :

 ग्राम  खंड  स्तर  समितियों  जिला  परिषदों  में  भ्रनुसूचित  जातियों

 झर  अनुसूचित  आदिम  जातियों  शौर  महिलाओं  का  प्रतिनिधि  किस  ह  तक  किया  जायेगा  ?

 श्री  ब०  go  ate  महिलाओं  wk  अनुसूचित  जातियों  कौर  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 हितों  के  सं  रक्षण  के  सब
 प्रयत्न  किये  जा  रहे हैं

 ।
 वास्तव  कुछ  राज्यों में  जहां  अनुसूचित

 अनुसूचित  श्रादिम  जातियों
 अथवा  महिलाओं

 के
 निर्वाचन

 की
 कोई  सम्भावना नहीं  नियुक्त  सदस्यों

 से
 चुने  जाने  की  प्रथा  लागू

 की
 गयी  है  ।

 मूल  आग्रह  में



 १६५६  १  eto

 सहो बरा धाई  राय
 :

 बया  मंत्री  महोदय  यहं  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  मध्य  प्रदेश

 में  पंचायती  राज्य  स्थापित  हो  गया  है  या  val  घौर  यदि  कभी  तक  स्थापित  नहीं  gard  तो  कब  तक

 सस  के  कायम  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 गी ब०  सु०  मुक्ति  :
 जेसा  में  बता  चका  हुं  मध्य  प्रदेश  भी  अन्य  सरकारों  के  साथ  मिल  गया  है

 है

 श्रीमती  सहोदराबाई  राय  :  में  बोलिये  ।

 मा०  Fo  गायकवाड  :
 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  यदि  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्ति  चुन
 भी

 लिये  जायें  या  इन  ग्राम  पंचायतों में  ले  भी  लिये
 जायें

 तो  भी
 ग्राम

 पंचायतों  में  अनुसूचित  जातियों  शौर  अनुसूचित  श्रादिम  जा  तियों  शर  अरन्य  पिछले  वर्गों  की
 दशा  बदतर

 होती जा  रही  है  ?

 fat ब०  मुक्ति  :  श्री भा  ०  Fo  गायकवाड  को  यह  बात  अवद्य  मालम  होगी  कि
 जब  तक  किः

 प

 see  er  घयाल  sit

 &  gw  गति की

 ree

 ह

 se  के  लिखित  उत्तर

 बैलों  से  eta  जाने  वाले  उपकरणों  क  लिए  WTA AT-a-  फेवर

 7
 पंडित  ate  ना०  तिवारी  :  क्या  खाद्य  तथा

 कृषि  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बैलों  से  खींचे  जानें  वाले  उपकरणों  के  लिये
 प्रादेशिक  अनुसन्धान-व-परीक्षण

 केन्द्र
 स्थापित  किये  गये

 यदि  तो  ये  केन्द्र  किन  स्थानों पर  स्थापित  किये  गये  कौर

 इन  केन्दों  के  वास्तविक  कृत्य  क्या  हैं  ?

 tela  मंत्री  न  ao  वित्तीय  योजना  काल  में  निम्न

 स्थानों  पर
 शार

 केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  :

 (१)  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  क्षेत्र )

 (२)  कोयम्बटूर

 (  )  gar  पौर

 (४)  पश्चिमी  बंगाल  क्षेत्र  )

 इन  केन्द्रों  के  कृत्य  निम्नलिखित  हैं

 १.  प्रदेश
 में

 उपलब्ध  और
 प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  उँ  लों  से  खींचे  जाने  वाले  कौर  मनुष्यों

 दारा  चलाये  जाने  वाले  उपकरणों  का  वास्तविक  क्षेत्र  carat  में  परीक्षण  करना  ।

 २.  यदि  आवश्यक  तो  कृषि  कार्यों  के  लिये  जिन  के  लिये  इस
 समय

 कोई
 उपकरण  उपलब्ध

 नहीं  उपयुक्त  उपकरणों  ae  मशीनों  का  विदेशों  से  आयात  करना  अयव
 देश  के  अन्य  भागों  से  प्राप्त  करदा  सौर  खनका  विकास  करना  फिर  क्षेत्रीय  दंड
 कौर  श्ञावइ्यकताओओं  के  लिये  उनका  परीक्षण  करना  |

 मल  wah  में



 १०  १८८९  लिखत  उत्तर  क है

 ३.  केन्द्र  में  परीक्षित  कृषि  उपकरणों  ate  aaa  में  परिवर्तन  करना  अथवा  सुधार

 करना

 ४.
 सस्ते  बर  अच्छे  कृषि  उपकरणों  झौर  महीनों  के  डिजाइन  बनाना

 श्रम की  बचत

 की  व्यवस्था करना  ॥

 उपयुक्त  कृषि  उपकरणों  कौर  मशीनों  को  लाग  करना  झर  उन्हें  लोक  प्रिय  बनाना
 ।

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल के  लिए  जेट  विमान

 शनी  विद्याचरण  शुक्ल
 1*६१३

 {  ait  जीत  fag  सरहदी

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १०  १९६६०  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  २९४  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  लिये  कौर  जैट  विमानों  की  खरीद  के  बारे
 में

 कौर

 प्रगति हुई  कौर

 किस  किस्म  के  घौर  किस  कम्पनी  के  बानाये  हुए
 विमान  खरीदने

 की  प्रस्थापना है  ?

 paar  उड्डयन  उपमंत्री  सु ही उद्दीन  ):
 शौर  मामला  भ्र भी  विचाराधीन

 हैं  ।

 ग्राम्य  क्षेत्र  जल  संभरण  योजनायें

 ६१५.  श्री  हरिहय  माथुर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पा
 (  1  £ है: ह  PEKO—F? ATT PEEQ— प्रौढ़  reEL—RQ FH के  लिये  ग्राम्य  क्षेत्र जल  संभरण  योजनाकारों को

 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी  कौर

 देस  की  समस्त  ग्रामीण  जनता  को  चीते  का  पानी  फब  तक  उपलब्ध  हो  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (sit  कर मरकर )  राष्ट्रीय  जल  संभरण  कौर  स्वच्छता  कार्यक्रम

 के  ग्रीन  ग्राम्य  क्षेत्र  जल  संभरण  शरीर  स्वच्छता  योजनायें  के  लिये  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता

 के  भूगतान  के  लियें  वर्ष  १६६०-६१  के  लिये  Wwe  ४०  लाख  रुपये  की  रकम  आवंटित  की  गई  है  ।

 संघ  राज्य
 क्षेत्रों  में

 जत
 संभरण  योजनाओं  (aga  मौर  ग्राम्य  दोनों  )  पर

 ज्यादे
 के

 लिये  वर्ष

 RE qo?  के  लिये  श्रायव्यपक  अनुदान  से  भी  ३४  लाल  रुपये  की  व्यवस्था  है  ।

 व्  १९६  घूर  के  लिये  व्यवस्था  अभी  की  जानी  है  ।

 इस  कार्य  के  लिये  कोई  तिथि  निहित  नहीं  की  जा  सकता  ।

 नल  dia  में
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 राजस्थान  नहर  परियोजना  क्षत्र
 क

 लिए  योजना

 |
 भी  जीत  fee  सरहदी

 |
 शी प्र॒० ध हक  क्०  देव

 ६१६.
 oe

 श्री  गोर े:

 | at  आसानी

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  २  १९६०  के  तारांकित wea  संख्या  ४४  के  उतर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राजस्थान  नहर  परियोजना के  eats  झान  वाले  क्षेत्र  का  सुसम्बद्ध विकास  करने
 के  लिये  बृहद  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  योजना  का  स्वरूप  कया  है  झर  इस  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या
 ?

 सिचाई  चके  उपमंत्री  नही ं।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पोचमपाद  परियोजना

 १६१७.  श्री  रामी  रेड्डी  क्या  सिचाई
 कौर  fra मंत्री  २६  &eKo  के  तारांकित

 संख्या  .८१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोचमपाद  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  सरकार  की  तथ  को  इस  बीच

 निपटा दिया  गया  है

 क्या  इस  बीच  arrest  प्रदेश  at  महाराष्ट्र  की  सरकारों  के  बीच  बातचीत  हुई  थी

 क्या  केन्द्रीय
 जल

 तथा  विद्युत्  आयोग  को  इस  वार्तालाप की  रिपोर्ट  मिल  गयी

 कौर

 इस  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  रोक  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  द्वारा

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 सिचाई श्रौर विद्यत ate  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  नही ं।

 (a  बातचीत हुई  परन्तु  वह  अन्तिम नहीं  थी  ।

 (7)  ait  तक  कोई  निश्चित  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है

 मामला  विचाराधीन है  ।

 भारतीय  कृषि  भ्रनुसन्धान संस्था

 Fels.  श्री  तंगदिली  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  यहू  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्था  के  विभिन्न  पदों  का
 TA-

 श्रकुबाल  पदों  के  रूप  में  वर्गीकरण  नहीं  किया  गया ;

 क्या  दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों
 के

 अनुसार  इन  पदों  का  वर्गीकरण  करने  के  लिये

 एक  न्यायाधिकरण की  स्थापना  करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  उस  के  कया  कारण  हूँ
 ?

 कानूनी
 _  sia  में
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 कृषि  उपमंत्री  सो०  हां
 ।

 नहीं
 ।

 दूसर ेवेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर
 भारतीय  कृषि  AAA  संस्था  के  कमंचारियों

 के
 लिये  पुनरीक्षित वेतन  दरें  RW REKR  से  लागू  हो  गयी  हैं  ।  सरकार  संख्या  कौर  कार्य  को  देखते  हुए

 यह  नहीं  समझती  कि  इन  कर्मचारियों  के  वर्गीकरण  के  प्रशन  at  जांच  करने  के  लिये  किसी

 करण  समिति  की  कोई  है  ।

 नौवहन  भाड़ा  दर

 1६१९  श्री  रघुनाथ fag  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  जापान  शौर  ब्रिटेन  की  नौवहन  कम्पनियों
 ने

 कोलम्बो  )

 ढ्
 के  भाड़े  के  अधिभार  में  कभी  कर  दी

 यदि  तो  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहें

 तथा  प्रचार  मंत्रालय  सें  राज्य-मंत्री  राज  हां  ।  पत्तन

 स्थिति  में  सुघार  के  ब्रिटेन/महाद्वीप/कोलम्बो  ौर  जापान/कोलम्बो  व्यापार
 करने

 वाली  नौवहन  सम्पत्तियों  ने  हाल  ही  में  कोलम्बो
 को

 माल  के
 वहन  पर  भाड़े  के  afore

 में  कमी  करने  की  घोषणा  की  है  ।

 अधिभार  में  कमी  करने  का  फैसला  सम्बन्धित  नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  किया  गया
 झर

 भारतीय  नौवहन  कम्पनियां जो  ऐसे  सम्  दाय  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  कर  रही
 इस

 फिसले  को
 ।

 श्रायुव  दिक  तथा
 यूनानी

 श्रौषघधियां

 .
 LT  वीर

 कया  मंत्री  यह  बताने  की  ger  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  श्रायुवें  दिक  तथा  यूनानी  औषधियों  के  निर्माण  पर  नियंत्रण  करने

 विचार कर  रही  है

 यदि  तो  ऐसी  कया  परिस्थितियां  पैदा  हो  गई  हैं  जिन  के  कारण  इस  प्रकार  की

 वाही  की  जा  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  हा  आयुर्वेदिक  यूनानी  ग्राहकों  के

 निर्माण  पर  प्रयोग  किये  जा  सकने  वाले  नियामक  उपायों  का  sea  सरकार  के  परीक्षणाधीन  है
 ।

 a
 \  )  वे  मुख्य  परिस्थितियां  जिन  के  कारण  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  इस

 हे

 १.  यद्यपि  आयुर्वेदिक  तथा  यूनानी  श्रौषध  उद्योग  में  पर्याप्त  विकास  garg  तथापि

 cree  को  इन  आपकों  खा

 हो

 जाता

 आयुर्वेदिक  श्राद्धों  में

 अपमिश्रण  की
 सुचना  यें  मिली हैं

 मल  ata  म
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 २.  श्रायवदिक  अथवा  यानी  सं यो गांग  वाले  कौर  आध  निक  चिकित्सा  पद्धति  के  क्षेत्र  में

 ्र  वाले  श्रौषघों  को  मिला  कर  मिश्रित  औषघियां निर्माण  करने  तथा  उन  को  ऐसे

 नाम  दे  कर  जिस  से  उन  को  aaa  दिक  अथवा  यूनानी  होने  की  भ्रान्ति  पदा

 बाजार में  बेचने  की  प्रवत्ति ।

 बिना  यह  निश्चय  किये  हुए  कि  इन  इंजेक्शनों  में  प्रयुक्त  औषधियाँ  बाध्य  sate

 तथा  विष  रहित  भ्रायर्वेदिक  इंजेक्शनों  को  बेचने  की  बत्ती  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  स्वयं  सेवक

 ik
 oe

 1६२१.
 {a  ger

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  bat  को  इया  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  कलकत्ता  डिवीजन  के  डाक  घरों  के  सुपरिन्टेन्डेन्ट  ने
 उन  स्वयं  सेवकों

 जिन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों की  हड़ताल  के  दौरान  काम  किया  नौकरियों के  लिये

 आवेदन पत्र  मांगे

 क्या  इस  मामले  में  भर्ती  सामान्य  नियमों  का  भ्र धि त्याग  करें  दिया
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  पृ०  सुब्बाराव )  हां
 ।

 उन  के  fer  मसें  सामान्य  नियमों  में  कुछ  छुट  दी  गई  है  ।

 विजयवाड़ा से  विमान  सम्पर्क

 1*६२२  थी  उस्मान अर्ली  सां  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  विजयवाड़ा  का  प्राय  शहरों  से  विमान
 स्थापित

 करने  की  सम्भावनाओं की  जांच  की  झर

 क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुरोध  किया  है
 ?

 उड्डयन  मुह दी उद्दीन )  :  )  ic  इंडियन  एयरलाइन्स

 tart  ने  बताया  है
 कि

 उन्हें  मां  घ्  प्रदेश  में  विमान-सिक्के  केन्द्रों  के  बारे  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  कुछ

 प्रस्ताव  प्राप्त  हाए  हूं
 ।  तथापि  दं  चयन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  ने  प्राण  प्रदेश  सरकार  को  बता  दिया

 है  कि  जब  तक  राज्य  सरकार  इस  सेवा  को  राज्य  सहायता  नहीं
 वे  इस  को  नहीं  चला  सकते  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कॉरपोरेट
 क

 कलकता  कार्यालय  से  घन-राशि  का  गुम  होना

 न०  wo  सलिस्वासी

 थी  रामसझण्ण  जप्त

 1१६२
 थी  सगा  ड़ी

 sit  quite

 क्या  परिवहन
 तथा

 लंदर  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह
 गा  यह  सच  हैं

 कि
 इंडियन

 एयरलाइन्स
 कलकत्ता  के  मुख्य

 कार्यालय
 विविन  tee  mee,

 tye  sit  में
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 से  १  लाख  रुपया  गुम  हो  मया  है  सनौर  २४५  tEKo  को  इस  मामले  की  रिपोर्ट  पुलिस

 में  दल  करा  दी  गयी  थी  ;

 यदि  तो  क्या  ae  तक  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गयी  है
 ;

 कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला

 उड्डयन  उपमंत्री  |  इंडियन  एयरलाइन्स
 कारपोरेशन

 ने  २४  १९६०  की  सांयकाल  कलकत्ता  पुलिस  में  रिपोर्ट  दर्ज  करायी  है  कि  कलकत्ते

 में  इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  क्षेत्रीय  सदर मुकाम  से  लगभग  १.४७  लाख  रुपये

 मुम  हो  गये

 श्र  (7).  कभी  जांच  पड़ताल  पूरी  नहीं  हुई

 राष्ट्रीय  उष्ण  प्रदेश  ऋतु-विज्ञान  संस्था

 कि  |

 थी  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  एक  उष्ण  प्रदेश  ऋतु-विज्ञान

 संस्था  खोलने  का  है  ;

 इस  पर  कितनी  लागत  जायेगी  ;  शौर

 इसे  कहां  स्थापित  किया  जायेगा
 ?

 twats  उड्डयन  उपमंत्री  :  भारतीय  ऋतु-विज्ञान  विभाग

 के  अधीन  एक  उष्ण  प्रदेश  ऋतु-विज्ञान  संस्था  स्थापित  करने  का  sea  विचाराधीन है  ।

 कौर  wat  योजना  के  ब्यौरे  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  इस

 समय  भ्र नुमा नित  लागत  प्रौढ़  स्थान  के  बारे  में  जानकारी  देना  संभव  नहीं

 राष्ट्रीय  कृषि  सुचना  बोर्डਂ

 ६२४.  श्रीमती इला
 पाल चौधरी

 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 गे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  राष्ट्रीय  कृषि  सु  बोले  की  स्थापना करने

 की  एक  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  2;

 यदि  at,  तो  इसका  व्यौरा  क्या  है  ;  शौर

 (7)  इसे  सम्भवतः  कब  तक  afar  रूप  दे  दिया  जायेगा  ?

 फरजी  उपमंत्री  मो०  :  (  क  )  शर  देव  में  कृषि  सम्बन्धी

 दृष्टिकोण  का  विकास  करने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  राज्य  कृषि  सूचना  बोर्ड  स्थापित  किया  गया

 है  जिसके  are  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  कृषि  विभाग  के  सचिव  अध्यक्ष  खाद्य  विभाग  के  सचिव
 weed

 और  राज्य  सचिव  सदस्य  हैं  शौर  साय  तथा  फूटी  मंत्रालय  के  wiles  एवं  सांख्यिकीय
 ee  अन  cr  पामा

 मल  अंग्रेजी  में

 ‘National
 Agricultural  Intellige  nce  Board गर्ग  Uae



 १६६३  उत्तर  १  es x @ Aj

 सदस्य-सा  हँ
 ।

 महू  बोर्ड

 शीघ्र  शौर  शुद  मूल
 EET  म  खर

 बगर
 करने अनिक  स्थिति

 श
 कौर  दृष्टिकोण  का ee  करने  कृषि  के  faq

 एक  परामर्शदात्री  निकाय  Z|

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 एशियाई  राजपथ

 1*६२६.  श्री  जीत सिंह  सरहदी  :  व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २  १६६०

 के  तारांकित  wet  संख्या  ey  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  के  किसी  अभिकरण  की  सहायता  से  एशियाई  राजपथ  बनाने

 के  लिये  एशिया  और  सु द्र पूर्व  के  झाथिक  आयोग  की  प्रस्थापना  को  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  इस  योजना  का  स्वरूप  है  ;  कौर

 राजपथ  का  निर्माण  कहां  किया  जायेगा
 ?

 _  परिवहन
 तथा  सवार  मंत्रालय में

 राज्य-मंत्री
 राज  :  शौर

 विशेषज्ञ  कार्यकारी  दल  द्वारा  PEXE  के  प्रथम  संघ  में  सिफारिश  किये

 गये  भारत  को  लागू  होने  वाले  ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजपथ  उनके  विकास  के  लिये  aes  गये

 मानवता  सरकार  ने  स्वीकार कर  लिये  हैं  ।  प्रत्येक  देश  की  निधि  और  यातायात  की  अवस्था

 देखते  हुए  wat  क्षेत्राधिकार  में  पड़ने  वाले  मार्गों  का  बिकास  करना  jar के  विकास

 के  लिये  विभिन्न  देशों  को  उपकरणों  कौर  विशेषज्ञों  की  सेवायों  के  रूप  से
 देने  का

 प्रस्ताव  एशिया  तथा  ages  के  लिये  श्राथिक्  आयोग  सचिवालय  में
 विचाराधीन है

 भारत
 में

 पड़ने  वाले  स्वीकृत  मार्गों  की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती

 दिखाये  परिशिष्ट  २,  अ्रतुबन्ध  संख्या  ५२  ।]

 कुर्दवादी-मिराज-लट्र  लाइन

 1*६२७.  श्री  त०  Fo  विट्ठल  क्या  रेलवे  मंत्री  कक च् अगस्त  eho F Partita के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  १४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  कुदुवादी-मिराज-लटूर  के  छोटी  लाइन  के
 सेक्शन  को  जुड़ी  लाइन

 अथवा  मीटर  लाइन  में  परिवर्तन  करने  का  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  निश्चय  का  स्वरूप  क्या  है  कौर

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इस  बारे  में  कब  निश्चय

 किये  जाने  की  सम्भावना है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०
 राम स्वा सी  )  Wy  नहीं  |

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  की  ब्यौरेवार  जांच
 की

 जा  रही  है  wie  यथासंभव  शीघ्र  एक
 अन्तिम  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 निधि
 मल  अंग्रेजी  में



 verry

 १०  ८२  )  लिखित  १६६३

 स्वास्थ्य उपकर  का

 1६२८  St
 रामकृष्ण  गुप्त

 att  saat ate aredt : बोर  शास्त्री  :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे  कि

 ra
 क्या  ag  सच  हैं  कि  श्रधिकांदी  राज्य  सरकारों

 ने  परिषद के  इस

 सुझाव
 का

 विरोध  कियां
 कि  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  कार्यक्रम  कें  के  लिये  घन  इकट्ठा

 करने  के  seer  से  स्वास्थ्य  उपकर  लगाया  जाये  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अन्तिम  निश्चय  किया

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  जी

 इस  मामले  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्
 ने  अपनी

 १६६०
 में  हुई  बैठक

 में  विचार  किया  कौर  यह  सिफारिश  की  कि  विभिन्न  राज्यों  जैसा  सम्बन्धित  राज्य  उपयुक्त

 स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  का  विस्तार  करने  के  लिये  अतिरिक्त  संसाधनों को  ढंढने प्र sie  प्रोत्साहन

 देने  के  लिये  मार्गापाय  जारी  रखें  जायें  ।

 इंस  सिफारि दा  को  श्रावद्यंक  कार्यवाही  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज  दिया

 wat

 कनाडा से  को

 1*६२६.  श्री  रामी  रेड्डी

 ता  लाला  तथा  हाय  नहों  यह  दा  की
 हुए

 का

 क्या  गेहूं  के  रायात  के  लिये  कनाडा  के  साथ  कोई  समझौता
 किया  गया  है

 यदि
 तो  कितने  गेंहूं  का  arena  किया  जायेगा  उसका  मूल्य  क्या

 ह

 क्या  इस  के  ara  के  लिये  कार्यक्रम  तैयार  कर  लिया  गया  है  ;

 इसकी  अदायगी  किस  प्रकार  किये  जाने  ar  विचार  है
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री
 झ०  स०

 से  कोलम्बो  योजना
 के  ait  कनाडा  सरकार  वर्ष  के  कनाड़ा  का  गेहूं

 ख़रीदने  के  लिये
 ७०

 लाख  डालर  का  श्रनुंदान  श्रावंटित  किया  है  जिसे  भारत  सरकार  ने

 मंजूर कर  लिया  है  इस
 ७०

 लाख  डालर
 की

 रकम  से  लगभग  १  लाख  टन  गेहूं  खरीदे

 जाने  की  है  ।  यह  मात्रा  १९६० से  १९६१  तक  भेजें  जाने  की

 क्योंकि  यह
 कोलम्बो  योजना  के  अधीन  एक  अनुदान  इसकें  भुगतान  का  प्रश्न  ही

 नहीं  उठता  ।

 बिलियन  अस्पताल

 1६३०.  शी  प्र०  Ho  तारिक :
 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  विलिंग्डन  अस्पताल  से  सम्बद्ध  डिस्पेन्सरियों द्वारा  जितने
 रोगियों

 को
 इस  शभ्रस्पताल

 के
 विशेषज्ञों

 के  पास  भेजा  जाता  उन्हें  देखने  के  fad इस

 ताल

 के

 कर्मचारियों

 की

 dear  पर्याप्त  नहीं  —  —

 pra  aaa  में



 ६६४  लिखित  उत्तर  १  PERO

 कया  इस  प्रकार  भेजे  मये  रोमीयों  को  watt  आरी  भाने  तक  इस  भ्र स्प ताल  में

 घंटों  प्रतीक्षा करनी  पड़ती

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  इस  के  डाक्टरों  आदि  की  संख्या  में  वृद्धि

 करने  का  विचार  हैं  ताकि  रोगियों  को  इतनी  इतनी  देर  तक  इन्तजार  न  करनी  पड़े
 ?

 स्वास्थ्य मंत्री  कर मरकर  विलिंग्डन  अस्पताल  से  सम्बद्ध  डिस्पेंसरियों

 are  यहां  At  जाने  वाले  रोगियों  को  देखने  के  लियें  विभिन्न  विशेषज्ञ  विभागों  में  कर्मचारियों

 कीं  संख्या  गत  दो  वर्षों  में  पर्याप्त  बढ़ा  दी  गयी  है  ake  इस  समय  उनकी  संख्या  ward  नहीं

 समझी  जाती  ।

 नहीं  ।

 फिलहाल  केवल  दत्त  विभाग  के  लिये  जूनियर  स्टाफ  सर्जन  एक

 स्थान  मंजूर  करने  का  विचार

 रेलवे  द्वारा  इस्पात  का  परिवहन

 1६२१  पंडित  हा  ato  तिवारी  :  क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवें  ने  इस्पात  उद्योग  सम्बन्धी  कच्चे  पदार्थ  समिति  के  इस  सुझाव  को

 स्वीकार  कर  लिया  दै  कि  इस्पात  संयंत्रों  के  लिये  कच्चे  पदार्थों  के  परिवहन  के  सिलसिले

 में  इस्पात  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता दी  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  कया  रेलवे  ने  इस  बात  का  खाद्यान्न  के  परिवहन  पर
 पड़ने  वाले

 असर

 के  बारे  में  विचार  किया

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज ़:  इस्पात  उद्योग
 के

 लिये  लौह  भअपस्क
 तथा

 अन्य  कच्ची  सामग्री  के  संभरण  शर  परिवहन  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  बैठक

 में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इसका  परिवहन  कार्य  अत्यघिक  प्राथमिकता  के  अधीन  चलाया

 जाय  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 gemma  कारखानों  के  लिये  अपेक्षित  कच्ची  सामग्री  के  परिवहन  का  खाद्यान्नों

 के  परिवहन  पर  कूज  भी  असर  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  इस्पात  का  सामान  तो  खुले  डिब्बों  में

 जाता  है  जीव  खाद्यान्न  बन्द  माल  डिब्बों  में  जाता  है  ।

 मद्रास  पवन

 1६३२  श्री  तंगा मणि  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे
 कि

 क्या  मद्रास  पत्तन  का  नया  ra:
 MHA  अयस्क  लांगल-स्थानਂ  २८  १९६०

 से  चाल  किया  राया toatl

 यदि  हां  तो  इस  पर  कितनी  लागत  पायी है  ्र

 इसके
 रामस्वरूप  चालू  वर्ष  निर्यात  तथा  ara  में  कितनी

 वृद्धि  होने  की  संभावना  ?

 $$
 मिल  dist  में

 ‘Mechanised  Ore  Ber.h



 १०  १८८२  लिखित  उत्तर  १६६५

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता

 विवरण

 जी

 केवल  लांगल-स्थान  रही  &v' Go  लाख  रुपयों  की  पूंजीगत  लागत  wat  है

 art  श्रमी  तक  लगाने  जा  चुके  यांत्रिक  उपकरणों  पर  कुल  ६५  लाख  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके

 डूं  ।

 यांत्रिक  अयस्क  मुख्यतया लौह  wares  के  निर्यात के  लिये  है  पौर  गौण

 रूप  से  ag  उपलब्ध  होने  पर  झायात/निर्यात व्यापार  के  लिये  एक  सामान्य  सामान  बर्थ  के  रूपमें

 इस्तेमाल किया  जा  सकता  हैं  ।  पिछले  वर्ष  मद्रास  पत्तन  पर  साधारण  रूप  से  मजदूरों के  द्वारा

 ५  लाख  टन  लौह  वयस्क  को  लादा  या  उतारा  गया  था  इस  नये  यांत्रिक  ay  में  प्रतिवर्ष

 दो  शिफ्टों  के  आधार  पर  १२  लाख  टन  लौह  वयस्क  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  की  गयी  है
 ।

 परन्तु  फिर
 भी

 इसके  लादी  या  उतारी  जा  सकने  वाली  लौह  वयस्क  की  वास्तविक  मात्रा  (t)

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अपेक्षित  मात्रा  में  लौह  वयस्क  के  परिवहन के  लिये  रेलवे  को

 किये  जाने  वाले  प्रस्ताव और  (२)  उस  काडर  के  भ्रनुसार  लौह  अयस्क  को  पत्तन तक  ले  जाने

 की
 क्षमता  पर  निर्भर  करती  रेलवे ने  १  Rego  से  ३०  १९६१  तक  की

 में  लगभग  लाख  टन  लौह  अयस्क  लाने  कौर  ले  जाने  के  सुझाव को  स्वीकार  कर

 लिया है  ।  १६६०  से  ३१  LEgo  तक  सात  महीनों  में  पतन  न्यास  वास्तव

 में  २,  लाख  टन  लौह  भ्रामक  के  लादने  उतारने  का  कार्य  कर  चुका  चालू वर्ष  में  इस
 wa

 से  लौह  वयस्क  के  कुल  निर्यात  के  बारे  में  ठीक-ठीक  oar  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 क्षय-रोग  नियंत्रण

 भी  रामकृष्ण गुप्त

 भी  जी नच खन
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  क्षय-रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  निर्धारित  लक्ष्यों  are

 उसे
 क्रियान्वित  करने

 में
 प्राप्त  सफलताओं  में  भारी  अन्तर  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  अर

 इन  लक्ष्यों  की  प्रति  के  लियें  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  किये  जाने  का

 विचार  है

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  कुछ  पतलूनों  में  प्राप्त  सफनतायें  निर्धारित

 लक्ष्यों  से  कम  रह  गयी  हैं  ।

 इसके  मुख्य  कारण  ये  राज्य  सरकारों  द्वारा  योजनाकारों  की  कार्यान्वित

 में  सुस्ती  (२)  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  की  उपलब्धि  में
 कमी

 (3)  एक्स-रे  तथा  तन्य  प्रकार

 के  उपकरणों  की  प्राप्ति  में  कटिनाइयां  ।

 मल  अंग्रेजी



 १६६६  गु
 2  दिसंबर  रहै  ६०

 ashy  स्वास्थ ह  कैन नी  पना  य  परिषद  की  बैठक  में
 उक्त  कारणों परं

 विचार

 किया  गया  था  ate  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करने  कौर  कार्य  को  प्रगति  देने  के  बारे  में  सुझाव

 देने  के  लिये  महाराष्ट्र  के  स्वास्थ्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  स्थापित  की  गयी

 झंदादायी स्वास्थ्य सेवा  योजना  क  टोकन  कार्ड

 1६३४
 आरी  दी०  फार्मा

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  टोकन  कार्डों  में  सरकारी

 कर्मचारियों  के  वेतन-क्रमों  का  उल्लेख  होने  रोगियों  को  दवाइयां  उनके  वेतन-क्रमों

 के  अनुसार  दी  जाती  हैं  जिससे  वर्ग  भेद  उत्पन्न  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 1१०६६.  श्री  दी०  चं०
 ७ रेलवे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे a

 १  १९६०  को  उत्तर  रेलवे  के  प्रत्येक  डिवीज़न  में  रेलवे  सुरक्षा  बल

 के  कितने  कर्मचारी  थे  ;

 प्रत्येक  डिवीजन  में  उनमें  से  कितने  कर्मचारी  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  ,  we

 REXE—Fo  में  प्रत्येक  डिवीजन  में  उक्त  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  संभरण  पर  कुल

 कितना  खच  ome  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५३]

 रेलवे  मं  चोरियां

 1११००.  थी  दौ०  Wo  दार्मा  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 gone ₹  ४९  ५०  में  अभी  तक  मध्य  कौर  दक्षिण-पूर्व  रेलों  में  चोरियों  के  कूल
 कितने  मामले हुए  हैं

 इससे  लगभग  कितनी  सम्पत्ति  क  हानि  हई  हे  ;

 बलल्लणाणायल्एस्तल्ए” एए एएएएल्एएएएटएएएएआआआअ- ६4 ह ५. ह बन

 इस
 सम्बन्ध  में

 कितने  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गयी

 t  मूल  श्ंंग्रेजी में
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 रनवे  उपमंत्री  शाहनवाज  at)  से  (7)  निम्नलिखित
 a
 हूं

 I

 रेलवे  चोरियों  के

 मामले  हानि

 रेलवे  ज़ाहिर  के

 कर्मचारी  व्यक्ति

 ata

 मध्य  RXR  ZA,  x  205

 पुत्र  न  g,€  द्  यश है  SRY  र  २७

 म्  90  ao दक्षिण-पुत्र  GXo  २६

 दक्षिण  9  दे
 1८

 2
 रद

 OXY

 इस  में  Pest  तथा  fra  at  सामान  की  चोरियों  को  संख्या  सम्मिलित  नहीं  ag

 कारी  श्रमी  उपलब्ध  नहीं  हैं

 चीनी का  उत्पादन

 1११०१
 _  श्री  मुरारका _

 Lait  कालिका  सिह

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  कृपा  करेंगे  जिसमें

 ag  बताया  गया  हो

 PEGoO—KQ  में  चीनी  का  कितना  उत्पादन  था  ;

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  कितना  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  उस  wats  में  वास्तव  में  कितना  लक्ष्य  पूरा  किया  गया  उसके  लिये

 कितनी  राशि  निर्धारित  की  गयी  थी  श्र  वास्तव  में  कितनी  राशि  खर्च  की  गयी  थी  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  प्रयोजन के  लिये  इत  सम्बन्ध में  कुन
 कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  श्रमी  तक  वास्तव  में  कितना  लक्ष्य  पुरा  जा  चु  फा  इसके  लिये  कुन  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गधी  है  a  श्रमी  तक  वास्तव  में  faa  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी  AK

 लक्ष्य  पू  से
 यि

 कोई  कमी  रह  गयी  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री
 to  Ho

 :
 नवम्बर  से  तक

 की  उक्त  maf में  22° ks  लाख  टन  का  उत्पादन  किया  गया  था

 भ्र ौर  (77).)

 दीर्घा  रत  लक्ष्य  लक्ष्य  ata

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  १८  लाख  टन  १८६२  लाख  टन

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  २२'  ५०  लाख  ठन  २४२२  लाख  टन

 faa  aaa  में

 1507
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 चीनी  उद्योग  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इसलिये  धन  राशि  के  भ्रावंटन  का  प्रश्न  उत्पन्न

 फिर  भी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  विभिन्न  राज्यों  की  सहकारी ही  नहीं  होता  ।

 चीनीं  फैक्टरियों  की  स्थापना  के  लिये  ५  करोड़  रुपयों  की  सहायता  की  व्यवस्था  की  गयी

 इसमे ंसे  २३५  करोड़  रुपये  ३१  १९६०  तक  मंजूर  किये  जा  चूके  हैं  ।  यद्यपि

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  तथापि

 उस  काल  में  सहकारी  चीनी  फ़ैक्टारियों  की  स्थापना  के  लिये  १  करोड़  ८०  लाख  स्पा  मंजूर

 किये  गये  थे  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 डाक  तथा  तार  घर

 ११०२.  श्री हेम  व्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  १६६०  तक  पंजाब में  कितने  डाकघर

 तथा  तारघर खोले  गये  ;  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  की  समाप्ति  तक  पंजाब  में  कितने  डाक  तथा  तारघर

 खोलने का  विचार  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज्य  :
 लोक-सभा के

 पटल  पर  एक  विवरण-पत्र रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  arr  संख्या  ५४]

 (१)  डाकघर--

 (२)  तारघर--र

 संघ  राज्य-क्षेत्रों क  ा बस्पताल  में  नसें

 १०३.  श्री  प्रकाशन बीर  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  स्थित  अस्पतालों  में  कितने  विदेशी
 शर

 महिलायें  )  ak  नसें  काम  कर  रही  हैं

 इन  में  से  कितने  डाक्टर  नसें  ईसाई  धर्मप्रचारक  संघों  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 तालों  में  काम  कर  रहे  हैं  ;  शर

 क्या  कुछ  भर  विदेशी  डाक्टरों  ak  नसों  को  भारत  को  खाने  की  अनुमति  दी  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  से  (77)  झा वक् यक  सुचना  एकत्र  की
 जा

 रही  है  और

 उपलब्ध  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 स्थानों क  नामों  में  ifeada

 1११०४.  श्री  सुमन
 घोष

 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह

 सच  है  कि  हाल  ही  में  पूर्व  रेलवे  के  कुछ  स्टेशनों  के  नाम  बदल  दिये गये  हैं  ;
 ~

 यदि  तो  उन  स्टेशनों  के  en  क्या  नाम  हैं  शर
 उन

 के  नये  नाम  कया  हैं
 ;

 क्या
 सरकार

 को  ज्ञात  है  कि  बेईमान  नगर  स्टेशन  का  नाम  बरदवान  कर  दिया  गया  है  ;

 औ
 का  नाम  भी  बदल  दिया  गया  है

 ;
 ———e

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  इस  का  नाम  बरद्वान  से  बर्धमान  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  रखती  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वब०  :

 एक  विवरण  dara है
 ।  परिशिष्ट  २,  ग्रनबन्ध  संख्या  ५४]

 जी  केवल  प्रंप्रेज़ी  में  ।

 नहीं  ।

 रेलवे  स्टेशनों  के  नाम  बदलने  में  रेलवे  प्रशासन  सामान्य  रूप  से  राज्य  सरकारो ंके  विचार

 को  सदा  ध्यान  में  रखता  है  तौर  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  इस  के  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव

 नहीं  दिया  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मध्य  प्रदेश  में  रेलवे  की  arse  एजेंसियाँ

 1११०५.  श्री  पांगरकर  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 PERO-|2  में  मध्य  प्रदेश  में  अभी  तक  कितनी  arse  एजेन्सियों  र  थापित  की  गई  हैं  ;

 १९६०-६१  की  शेष  अवधि  में  कितनी  कौर  arse  एजेन्सियां  खोलने  का  विचार है  ?

 उपमंत्री  सें०  :  पांच  ।

 मध्य  प्रदेश  के  २४५  स्थानों  पर  ares  एजेन्सियों  स्थापित  करने  की  नई  प्रस्थापनायें

 विचाराधीन  परन्तु  इस  समय  यह  निश्चित  रूप  से  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  इन  २४  स्थानों  पर

 आउट  एजेन्सियों  स्थापित  की  जा  सकेंगी  या  नहीं  |  संभव  है  कि  इसी  वर्ष  में  अन्य  स्थानों  पर  भी

 एजेन्सियों  खोल  दी  जायें  ।

 समय  रेलवे  के  प्राथमिक  स्कूल

 1११०६.  श्री  पांगरकर  :
 क्या  aa  मंत्री  यह  बताने

 की
 करेंगे

 कि  :

 मध्य  रेलवे  में  कम  aa  वाले  कितने  प्राथमिक  स्कूल  हैं  ;

 प्रत्येक  स्कूल  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  arg  है  ;

 प्रत्येक  स्कूल  में  कितने  विद्यार्थियों  को  शिक्षा  दी  जानी  है  ;

 प्रत्येक  स्कूल  में  कितने  शिक्षक  काम  कर  रहे  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  '४€  ।

 लगभग  Yooo  रुपये  |

 प्रत्येक  स्कूल  में  ५०  विद्यार्थियों  के  लिये  व्यवस्था  है  ।

 एक  शिक्षक  |

 ate  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  ग्राम्य  जल  संभरण  योजना

 1११०७.  श्री  रामी
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  ग्राम्य  जल  संभरण  तथा  स्वच्छता  योजना  की  कार्यान्विति  के  लिये
 अ्रान्ध्र

 प्रदेश
 के

 कुप्पा  ज़िले  के  पुलिवेण्डला  ताल्लुक  को  चुना  गया  है  ;
 er

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 उस  क्षेत्र  में  यह  योजना  कब  प्रारम्भ  की  गई  थी  ;

 इस  क्षेत्र में  योजना  की कार्यात्विति के  लिये  कुल  कितनी  राशि
 की  व्यवस्था  की

 }
 e

 योजना  की  कार्यान्विति  में  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 /  PE K0-|2  के  लिये  कितनी  राशि  की  व्यवस्था की  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  FEK0-|2  की  समाप्ति  पर  इस  योजना  को  समाप्त  कर  देने  का

 विचार  है  ;  ait  यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 PEHO-| 2  के  अन्त  तक  कुल  निर्धारित  राशि  में  से  कितनी  राशि  खर्चे  कर  दी  जायेंगी
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  हां  ।

 PEE  में  ।

 इस  योजना  पर  कुल  €'५०  लाख  रुपयों  की  लागत  ।

 प्राप्त  जानकारी के  अनुसार  कुल  २३  ग्रामों  में  से  २२  ग्रामों  में  कायें  चल  रहा  है  भ्र ौर

 श्रद्धा है  कि  ERR  तक  सम्पूर्ण  योजना  पूरी  हो  जायेगी  ।

 |
 = ज  से  यह  योजना  राज्य  सरकार  art  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  भर  इन  के  संबंध

 में  फिलहाल  भारत  सरकार
 को

 कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भारतीय  नौवहन  उद्योग  के  लिये  ऋण

 ११०८.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  में  भारतीय  नौवहन  उद्योग  के  विकास  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  ऋण  प्राप्त  किया  गया  है  ;  भ्र

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितना  धन  उधार  लिया  गया  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  जहां

 तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  है  भारतीय  जहाज़रानी  के  विकास  के  लिये  fash  २४  करोड़  रुपयों  की

 येन  विदेशी  मुद्रा  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  की  गई  है
 ।

 यह  ऋण  exe  में  जापान  के  निर्यात/श्नायात बैंक  से

 लिया  गया
 था  ।

 इस  में  से  कुछ  राशि  जापान  से  जहाज़  खरीदने  में  खर्च  की  गई  है  ।  पिछले  वर्षों  में

 भारतीय  जहाजी  कम्पनियों  ने  विभिन्न  सूत्रों  से  जहाज़  खरीदने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  का  ऋण  लेने का

 प्रबन्ध  किया  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  कौर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत किया  जायगा

 रामगंगा नदी  परियोजना

 QQok
 श्री  भक्त  दंदान

 :
 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  २३  १९६० के  तारांकित

 प्रशन  संख्या
 ६७३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  रामगंगा  नदी  की  परियोजना के
 विभिन्न  चरणों  में  तक  क्या  प्रगति

 हुई है  ;

 उन  चरणों पर  अरब  तक

 बन  व्यय
 hr

 मूल  dit में
 es  आब
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 सिचाई  शर  विद्युत  उपमंत्री  (१)  रामगंगा  नदी  पर  पुल

 arene  के  निकट  रामगंगा नदी  पर  qatfeatar  कंक्रीट  के  पुल  का  निर्माण  कार्य  प्रगति  कर  रहा  हूं
 ।

 सभी  gat  की  चार  पायों
 तथा

 बायें  कौर  दायें
 पील पाओ ओं

 )  का
 निर्माण

 हो  चुका  है  |  कुल  मिला  कर  ७२  प्रतिशत  कार्य  हो  चुका  है
 ।

 (२)  रामगंगा  ate  का  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण  एवं  अन्य  अनुसन्धान  कराये--प्राथमिक  अनुसंधान

 कार्य  पूर्ण  हो  चुका  है  ।  भिन्न  भिन्न  किस्मों  की  इन  का  उपलब्धि  तथा  बांध  के

 aaa  के  डिज़ाइन  सम्बन्धी  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 (३)  नालियों  का  पुनःप्रतिरूपण  एवं  विकास--नई  नालियों  का  निर्माण  तथा  इटावा

 गंगई  कौर  बनसक  को  cu  बनाने  का  कायें  हो  रहा  है  ।

 १९६०  के  अन्त तक  g  लाख  रुपये  व्यय  हुए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  डाक  तथा  तार  भवन

 १११०.  श्री  भक्त  नया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १६  2eye B MaTa- के

 कित  प्रशन  संख्या  १५७३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  परिमण्डल
 में

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  भवनों  के  निर्माण

 में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 28R0-42 H facia ay के  वित्तीय  as  में  उक्त  परिमण्डल  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  भवनों

 के  निर्माण  का  क्या  aaa  ;  wk

 उक्त  भवनों  में  से  प्रत्येक  पर  कितना  धन  व्यय  होने  की  संभावना  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राज
 प्रत्येक

 मद
 से

 सम्बन्धित  ब्यौरे  अतुबन्ध च्े  में  दिये  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  २,  अनुभव  संख्या  ५६]

 तथा  अनुबन्ध  हकीकत
 में  दी  गई  सूची  के  अतिरिक्त  PEK O—|N  के  प्रमुख

 निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किये  गये  मद  अनुबन्ध  कुल  में  अनुमानित लागत  के  मौजूदा  स्थिति

 तथा  इस  वर्ष  में  उन  पर  होने  वाले  संभावित  व्यय  के  साथ  दिखाए  गए  हैं  ।  परिशिष्ट 2,

 अनुबन्ध  संख्या  ५६]

 डाक  तथा  तार  घर

 ११११.  श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  एक्सचेंज  शौर  सार्वजनिक  टेलीफोन घर  खोलने  के  लिये

 ae  PE Go—-T  के  बजट  में  भ्रमण-अलग  कितनी  धन  राशि  नियत  की  गई  थी  ;  कौर

 विभिन्न  डाक  तथा  तार  परिमण्डल ों  के  लिये  प्रत्येक  शीष  के  genie

 इस  नियत  राशि  में  से  कितनी  धन  राशि  मंजूर  की  गई  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  यह  सूचना इस

 (१)  डाकघर  खोलने  के  लिये  १०  लाख  रुपये

 (२)  तारघर  खोलने  के  लिए  १६  लाख  रुपये

 (३)  टेलीफोन केन्द्र  खोलने  के  लिए  ve  लाख  रुपये

 (४)  सार्वजनिक
 टेलीफोन  बर  सलत

 के  लिए  २४  लाख  रुपये

 मूल  wast  में
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 यह  सूचना  संलग्न  विवरण-पत्र में  दी  गई  है  ।
 परिशिष्ट  २,  श्वनुबन्ध  संख्या

 X9

 एयर  इंडिया  के  पैम्फलेट

 1१११२.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ५  १९६६०  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  Roko  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  के  पेम्फ्लेटों  में  से  आपत्तिजनक  रेखा-चित्र

 हटा  दिये  गये  हैं  ;  प्रौढ़

 क्या  वर्तमान  पेम्फ्लेटों  का  परिचालन  रोक  दिया  गया  है
 ?

 उड्डयन  उपमंत्री  :  कारपोरेशन  ने  यह  सुचित  किया  है

 कि  वे  योग् रस  '  (Foolishly  Yours)  नामक  पैम्फलेट  का  पुनरीक्षण  कर  रहा  है  |

 नहीं  ।

 लौह  woes  खानों  के  लिये  रेलवे  लाइन

 1१११३.  शी  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  परदीप  पत्तन  से  लौह  वयस्क के  निर्यात  की  सुविधा की  दृष्टि  से  उड़ीसा के  तोम का

 कौर  दैतानी  पहाड़ियों
 की

 लौह  वयस्क  खानों  का  मुख्य  लाइन से  सम्पर्क  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव

 पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  कर  लिया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  रेल  लाइन  का  निर्माण  प्रारम्भ  कर  दिया  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  भाव  :  इस  योजना  को  योजना  आयोग ने

 रेलवे  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित नहीं  किया है  ।  फिर  भी  उड़ीसा सरकार  के  इस

 सुझाव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  सुरिन्दर  खानों  को  मुख्य  लाइन  से  जोड़ने  के  लिये  राज्य  सरकार
 के  खर्चो  पर  एक  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के  लिये  सर्वेक्षण  कार्य  के  लिये  mea  दिये  जायें  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कटक  के  लिये  जल  निस्सारण  योजना

 1१११४.  थी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  कटक  के  लिये  जल  निस्सारण  योजना  की  कार्यान्वित के

 लिये  कोई  योजना  तथा  प्राक्कलन  भेजा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  योजना  के  लिये  कोई  राशि  मंजूर  की  है  ;

 यदि  तो  कितनी  ;

 कया  सरकार  ने
 कटक

 मल
 प्रदान  योजना

 के
 लिये

 भी  कोई  राशि  मंजूर की  है  ;  कौर

 यदि  तो  कितनी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :
 नहीं  ।

 पौर
 wet

 उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 व
 अंग्रेज़ी  में
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 site  (=)  राज्य  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के
 प्रथम

 तीन  वर्षों  में

 us  से  RYE—KO  इस  योजना पर
 9°  ५७  लाख  रुपये  खर्च  किये  हैं  शर  १६६०-६१  में

 इस  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  में  से  ५  लाख  रुपये  मंजूर  किये  हैं  ।

 उड़ीसा  में  सहकारी  चीनी  फैक्टरी

 1१११५.  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  ३

 एन

 EXE  के  तारांकित प्रशन  संख्या  ५४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा  में  aa  नामक  स्थान  पर  एक  सहकारी  चीनी  फैक्टरी  स्थापित की

 जा  चुकी है  ;

 क्या  उस  फैक्टरी  में  भ्रपेक्षित  मशीनरी  लगा  दी  गई  है
 ?

 विकास  तथा  सह  गर  उपमंत्री  ब०  स०  नहीं  ।

 प्राथमिकता  के  ares  पर  इस  सहकारी  समिति को  मशीनरी  संभरित  कर  देने  के  सम्बन्ध

 में  प्रबन्ध  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 mars  कि  इस  फैक्टरी  का  उत्पादन
 कार्य

 के  मौसम  में

 प्रारम्भ हो  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ

 ,
 1१११६.  श्री  राजेंद्र सिह  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री ag
 बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 ह

 क्या  उत्तर  बिहार  के  पूर्णिया  शौर  पश्चिमी  बंगाल  में  से

 होकर  प्रासाद  जाने  वाली  सड़क  को  एक  राष्ट्रीय  राजपथ  के  रूप  में  घोषित  कर  देने  के  सम्बन्ध में

 कोई  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सड़क  star  अधिक  चौड़ा  करने  का  विचार  रखती

 है  जिससे  इस  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  यातायात  चालू  किया  जा  सके  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  नहीं  ।

 प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ७
 पूर्वोत्तर  रेलवे  क  पुल

 1१११७.  श्री  राजेंद्र सिह
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कितने  पुलों  के  सम्बन्ध  में  यह  घोषित  किया  जा  चुका  है  कि  उनकी

 अवधि  समाप्त  हो  गयी  है  ;  AK

 उन  पुराने  पुलों  को  गिरा  कर  नये  पुल  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गयी

 उपमंत्री  सें०  वें०  :  शर  रेलवे  में  पुलों  की  अवधि

 समाप्ति के  सम्बन्ध  में  घोषणा  करने
 की  नीति  नहीं  पुलों  के  लिये  निश्चित  रूप  से  कोई  अवधि

 नहीं
 है  ।  केवल  हालत  खराब

 होने  पर  ही
 पुरानों  के  स्थान  पर  नये  पुल  बनाये  जाते  हैं

 ।
 ae कन  निया

 निर्धारित
 a

 at  प्रंप्रेजी  में
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 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  ४३२  पुलों  के  कमजोर  किशोर  के  स्थान  पर  नये  गार्डर

 १८३  पुलों  पर  चुनाई  काम  पक्का
 कराने  १०१  पुलों के  पुर्ननिर्माण का  कार्य  क्रम

 निर्धारित  किया  गया  है  सम्पूर्ण  काय॑  चालू  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  की  डाक  गाड़ियों  में  aa  ब्रेक

 1१११८.  शी  राजेंद्र सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  डाक  गाड़ियों  में  भी  वेकुझम  ब्रेक  नहीं  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेल-सड़क  परिवहन  में  समन्वय

 राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 FWVLE.  ५]  श्री  सरजू  पाण्डेय  :

 श्री  कालिका  सिह  :

 क्या
 तथ  संचार  मंत्री  २६  १९६०  के  भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  १५६८  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  झ्रायोग  द्वारा  नियुक्त की  गयी  रेल  सड़क  परिवहन  सम  वय  समिति ने

 परिवहन के  विभिन्न  सामानों  विशेषतया  रेलवे  अर  सड़क  परिवहन  में  तालमेल  रखने तथा  उनके

 भावी  विकास  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  समस्याओं  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  ak

 इस  सम्बन्ध में  धिक  समन्वय  उत्पन्न  करने  के  लिये  कया  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 यानी  जा  रही है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  समिति  ने

 कभी  तक  अपना  कार्य  पूरा  नहीं  किया  है  ।

 कौर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 भूमि  तथा  जल  संसाघन

 राम  कृष्ण  गुप्त
 1११२०.

 श्री
 दी०  चं०  दार्मा

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि
 मंत्री  ३१  १९६०  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  €  ५१  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 भूमि  तथा  जल  सम्बन्धी  संसाधनों  की  पूर्ण  क्षमता  की  उपयोगिता के

 कौर

 सम्बन्ध
 में  खाद्य  तथा

 कृषि
 संगठन  की  रिपोर्ट  में  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार कर  लिया  है  ;

 मूल
 cane
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 उपमंत्री  मो  ०  व०
 :  ae  वह  रिपोर्ट  प्रभी  भी  मंत्रालय

 के  विशेषज्ञों के  विचाराधीन  है  ।  इस रिपोर्टे में  भूमि  तथा  जल  संसाधनों के  विकास  की

 खेती  करने  के  अच्छे  तरीके  भ्रपनाने  कौर  कृषि  क्षेत्रों  में  पशु  चिकित्सा की  अच्छी  प्रविधि

 ढोरों  के  वन  शास्त्र  प्रौढ़  मीन  क्षेत्रों  शादी  के  बारे  में  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।  यह  रिपोर्ट  वास्तव

 में  इन  संसाधनों  के  विकास  के  लियें  एक  योजना  के  रूप  में  नहीं  अपितु  इसमें  तो  केवल उस  स्तर

 का  अनुमान  लगाया  गया  है  जहां  तक
 कि

 दिखें  काल  तक  इनका  विकास  किया  जा  सकता  है
 ।  इसलिये

 यदि  इस  रिपोर्ट  में  दिये  गये  निर्णय  ठीक  भी  हों  तो  भी  उन्हें  कार्यावित  करना  ale  भ्रल्पकाल में  ही

 सफलता  प्राप्त  कर  लेना  संभव  नहीं  है  ।  रिपोर्ट  में  स्वयं  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  अन्तिम  निर्धारित

 लक्ष्य  लगभग  Yo  वर्षों  की  water  में  ही  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।  रिपोर्टे  पर  विचार  कर  लेने  के

 बाद
 भी  इसके  निष्कर्षों  को  इस  क्षेत्र  के  विकास  में  कई  अ्रनुवर्ती  योजनाओं  के  निर्माण  में  केवल

 प्रदर्शक  के  रूप  में  ही  ध्यान  में  रखा  जा  सकेगा  |

 जनता  भोजन  सेवा  योजना

 1११२१.  श्री  रामकृष्ण गुप्त  :  कया  रेलवे  मंत्री  ५  १९६०  के  भझ्रतारांकित  प्रदान

 संख्या  BoXG  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अरन्य  स्टेशनों  पर  जनता

 भोजन  सेवा  योजना  लागू  करने  के  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  इस  योजना  को  अभी  पर्याप्त  समर्थन  प्राप्त  नहीं

 है  पौर  इसलिए  उस  अन्य  स्टेशनों  पर  लागू  करने  के  मामले  पर  भ्र भी  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 तिन्नेवेली-कुमारी  श्रन्तरौप  रेलवे  लाइन

 1११२२.  श्री  रामकृष्ण गुप्त
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  ८  १९६०  के  भ्र तारांकित  प्रशन

 संख्या  २३६७  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  रेलवे  ओर  ने  तिन्नेबेली  से  कुमारी  wade  तक  प्रस्तावित  रेलवे  लाइन  के  बारे

 में  यातायात  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  छानबीन  की  atk

 यदि  तो  उससे  क्या  परिणाम  निकला ?

 उपमंत्री  से०  उठ  :  शौर  (a).  रेलवे  बोर्ड  प्रभी  उस  रिपोर्ट

 की  छानबीन  कर  रहा  है  |

 बीज  फार्म

 _  शी स०  चं०  सामन्त

 र  |
 at  सबोध  हंसना

 क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  ४,०००  बीज  फार्म  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  पूरा  हो

 कौर

 बीज  वृद्धि  योजना  सरकार  ने  कब  अपनायी  थी  और  aa  तक  कितना  बीज  तैयार

 किया  गया  कौर
 किसानों

 को  बांटा  गया ?

 मूल  मंप्रेजी  में
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 1.0  उपमंत्री  ato  वें०  :  र  राज्य  सरकारों  कौर  संघ

 राज्य-क्षेत्रों  से  ग्रा वर यक  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्राप्त  होते  ही  वह  प्रस्तुत  कर  दी

 जायगी  |

 प्रतीक  समय  तक  काम  करने  की  मजूरी  का  हिसाब  लगाना

 1११२४.  श्री त०  बं०  विट्ठल  राव
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  १६  RKO  के  अ्रतारांकित

 प्रदान  संख्या  ७६३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेलवे  कारखानों  में
 करमें  चोरियों  को  कारखाना  अधिनियम  के  अधीन  दी  जाने  वाली

 अधिक  समय  तक  काम  करने  की  मजूरी  का  हिसाब  लगाने  में  मकान  किराया  भत्ता  शामिल  करने

 के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  अन्तिम  निर्णय  हो  चुका

 यदि  तो  क्या  निर्णय  gor  ak

 किस  तारीख  से  उपर्युक्त  निर्णय  लागू  किया  गया  है  ?

 उपमंत्री  श्ञाहुनवाज  :  से  इस  विषय  पर  अभी  विचार  हो

 रहा है  ।

 डाक-तार  कर्मचारी

 1११२४.  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 जुलाई  PERO  में  प्राम  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  डाक-तार  विभाग  के  कितने

 कर्मचारी  अभी  निलम्बित  शरीर

 क्या  उन्हें  निर्वाह  भत्ता  दिया  जा  रहा  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  प०  :  ५१  ।

 (a)  करार  एम०  एस०  डिविजन  सेन्ट्रल  सकते  नागपुर  के  ४  पदाधिकारियों

 छोड़  कर  इन  सभी  पदाधिकारियों  को  निर्वाह  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  इन  चार  पदाधिकारियों  को

 इसलिए  निर्वाह  भत्ता  नहीं  दिया  गया  है  कि  उन्होंने  मूल  नियम  ५३  (२)  के  अधीन  झ्ावइ्यक

 पत्र  प्रस्तुत  नहीं  किया

 सूरतगढ़  फोन

 श्री  हरिश्चन्द्र  क्या  खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  सूरतगढ़  के  केन्द्रीय  यंत्रीकृत  फार्म  के  उत्पादन

 की  निकासी  किस  प्रकार  की

 उसे  कब  बेचा
 गया  श्र  उठा  लिया  कौर

 उससे  कितनी  आमदनी  हुई  a  वह  कब  प्राप्त  हुई  ?

 fate  उपमंत्री  मो०  वे०
 :  सूरतगढ़  फार्म  के  उत्पादन  की  निकासी

 के  लिए  निम्नलिखित  प्रक्रिया  अपनायी  जाती  है

 (१)  wa
 के  लिए  आवश्यक बीच  पहले  :

 eerie  म ही
 सुरक्षित  रख  लिया  जाता  है  ।

 मूल  waist  में
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 उसके  बाद  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  बीज  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  पुरी  की (2)

 जाती

 (3)  दोष  शर  ऐसा  जो  बीज  के  लायक  नहीं
 ayorr
 BI,  VAs पण  i,

 ग  के  लिए  राजस्थान

 सरकार  को  दे  दिया  जाता  है  ।

 (४)  इसके  बाद  भी  जो  बच  जाता  है  वह  टक्कर  या  सार्वजनिक  नीलाम  से  बेच  दिया

 जाता है  |

 पिछले  तीन  साल  में  जितनी  मात्रा  की  निकासी  हुई  उसका  विवरण  संलग्न है
 ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५८]

 ज्योंही  मांगें  इकट्ठी  कर  ली  जाती  हैं  कौर  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  नियत  कर  दी

 जाती  हैं  ज्योंही  बीज  बेच  दिया  जाता  है  ।  राज्य  कुछ  wath  तक  बीज  उठते  रहते  हैं  जो  मौसम

 की  रेलवे  के  माल  डिब्बों  का  परिवहन  इरादी  बातों  पर  निर्भर  होता  है  ।  राजस्थान

 के  लिए  नियत  किये  गये  बीज  के  अलावा  दूसरा  भ्र नाज  उठाना  भी  कुछ  समय  तक  चलता  रहता  है

 ait  यह  भी  ऊर  उल्लिखित  बातों  पर  निर्भर  होता  है  ।  बिक्री  या  नीलाम  के  द्वारा  बेचा  जाने

 वाला  अनाज  बोली  लगाने  वाले  १४५  दिन  के  भ्रमर  उठा  लेते
 हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  अर्थात

 प्रत्येक  वर्ष  दो  फसलों  के  लिए  सभी  प्रकार  के  अनाज  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  की  वास्तविक  तारीखों

 ar  विभिन्न  दलों  द्वारा  विभिन्न  खेपों  के  उठाये  जाने  के  बारे  में  ब्यौरा  फार्म  के  अ्रभिलेखों  में

 उपलब्ध  है  ।  यह  सब  आंकड़े  इकट्ठा  करने  में  काफी  मेहनत  लगेगी  ।

 FEXV—Ys  ate  PEYG—YVE  में  निम्नलिखित  वास्तविक  झाय  हुई

 १९  कर  ८  २७  2,9

 PeXS—HE  २,३२०  R, 29k

 ये  रकमें  राज्य  सरकारों  के  मामले  में  andi  में  लिखापढ़ी  करके  at  दूसरों  के  सम्बन्ध  में  भुगतान

 से  वसूल  की  गयीं  ।  जब  कभी  विभिन्न  प्रकार  के  श्रनाज  नीलाम  या  टेण्डर  द्वारा  बेचे  गये  तभी

 ये  रकमें  प्राप्त  की  गयीं  ।

 REXE—Ko  में  तक  राज्य  सरकारों  कौर  दूसरों  को  2E,KL,000  रुपये  का  ग्र नाज़

 बेचा  गया  ।  कभी  पूरी  रकम  वसुल  नहीं  की  गयी  है  क्योंकि  राज्य  सरकारों  के  मामले  में  खातों  में

 लिखा-पढ़ी  करने  में  कुछ  समय  लगता  है  ।  तभी  लगभग  ८,२१,०००  रुपये  स्टाक  पड़ा  है

 ae  उसकी  निकासी  अभी  होनी है
 ।  अनुमान  है  कि  सभी  ग्रामों  से  इस  at  मोटे  तौर  पर

 २७,७२,०००  रूपये  की  कुल  झ्रामदनी  हुई  ।

 यहां  प्रत्येक  के  मामले  में  किस  क्रिस  तारीख  को  लिखा  पढ़ी  की  गयी  कौर  विभिन्न  खरी

 से
 कब  कब  रकमें  वसूल  हुईं  इस  सम्बन्ध  में  पुरा  परा  ब्यौरा  काम  के  अभिलेखों  से  इकट्ठा  करने  में

 काफी  मेहनत  लगेगी  ।

 सोने  के  लिये  डिब्बे

 1११२७.  श्री  दी०
 चं०  शर्मा

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  १०  PERO  के  तारांकित प्रश्न  संख्या

 २८३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ५००  मील  से  भ्रमित  यात्रा
 करने  वाले

 यात्रियों  के  सोने  के  लिए  तीसरे  दर्जे  के  प्रस्तावित  aa  ढंग  के  डिब्बे  बनाने  के  सम्बन्ध  में  art  और

 क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 pn  अ

 मूल
 ovsrcrr
 अग्रजा  म
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़ :  P&S  के  अन्त  बड़ी  लाइन  के  लिए

 १३७  प्रो  छोटी  लाइन  के  लिए  ५३  fees  बनाये  जा  चुके हैं  ।  REKo  में  बड़ी  लाइन  के

 लिए  २५  श्र  छोटी  लाइन  के  लिए  २७  डिब्बे  बनाये  जाने  की  संभावना  है  ।

 भाखड़ा  ware  में  मिट्टी  का  जमाव

 1११२८.  श्री  दी०  Wo
 फार्मा

 :  क्या  सिचाई  कौर  बिद्युत  मंत्री  १०  १९६०  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २८४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भाखड़ा  जलाशय

 में  मिट्टी  का  जमाव  रोकने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  श्र  पंजाब  सरकार  के  प्रतिनिधियों  का

 एक  संयुक्त  बोर्ड  अन्तिम  रूप  से  बनाने  कौर  उसकी  अधिसूचना  निकालने  के  बारे  में  चरागे  और  कया

 प्रगति  हुई  है  ?

 विद्युत्  उपमंत्री  :  अन्तर्राज्यीय  प्रदेश )
 भ-संरक्षण  समन्वय  बोर्ड  जो  १९६०  में  बनाया  गया  Wal  हाल  में  निम्नलिखित कि

 प्रकार  से  पुनर्गठित  किया  गया  है  ——

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन

 g  लेफ्टिनेन्ट  हिमाचल  प्रदेश  Wad

 २  सदस्य मुख्य  सचिव

 रे  विकास  आयुक्त

 v  वित्त  सचिव  सदस्य

 मुख्य  वन  संरक्षक  सदस्य

 कृषि  निदेशक

 पजाब

 आयोजन  ग्रायक्त  अथवा  पंजाब  सरकार  द्वारा  मनोनीत  कोई

 अन्य  पदाधिकारी  उपाध्यक्ष

 faa  सचिव

 डे  pre  सचिव

 y  सामान्य  भाखड़ा  बांध

 मुख्य  वन  संरक्षक  सदस्य

 ४  कृषि  निदेशक  सदस्य

 भारत  सरकार

 वरिष्ठ  awe  बोर्डे

 मिनिकाय  प्रकाशा-स्तम्भ

 1११२८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्य  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १०  १९६०  के
 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २८७  के  उत्तर  के  ara  थ

 में  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  ब्रिटेन  ढारा  भारत को  मिनिकाय  द्वीप  स्थित  मिनिकाय  प्रकाश-स्तम्भ  के  विधि घातक  हस्तान्तर
 क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रण
 के  सम्बन्ध  में  अब  तक

 मल  ist
 में
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 ब्रिटेन  द्वारा

 मिनिकाय

 प्रकाश-स्तम्भ  का  स्वामित्व  भारत  को  विधिवत्  हस्तान्तरित  करने  के  लिए  करार  का  प्रारूप  दयार

 किया  रहा  है  कौर  वह  fess  की  सरकार  को  उस  पर  विचार  करने  के  लिए  भेजा  जाएगा  |

 हिन्दुस्तान  सड़क

 ११३०.  श्री  पदम  देव
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हिमाचल  प्रदेश  में  हिन्दुस्तान-तिब्बत  सड़क  के  ऊपर  तथा  नीचे  के  भाग  कब  तक  मोटर

 चलाने  योग्य  हो  जायेंग े;

 क्या  हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क  के  निचले  भाग  को  भाखड़ा-नंगल  तक  बढ़ाने कौर  उसे

 सभी  मौसमों  में  यातायात  के  योग्य  बनाने  की  किसी  योजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 :  शिमला

 से
 आगे

 हिन्दुस्तान-तिब्बत  सड़क--राष्ट्रीय  राज मागं  संख्या  २२--पुरानी सड़क  से  नीची  रखी  गयी  है  ।

 यह  सड़क  €६  मील तक  (  रामपुर से  चरागे  १२  मील  )  सभी  मोटरों व  उससे  १३१वें मील  तक

 जीप  मोटरों  के  चलने  लायक  है  ।  इसके  बाकी  भाग  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  काम  हो  रहा  है  ।  इस  नये

 मार्ग  के  बनने  में  चूंकि  कुछ  समय  लगने  की  सम्भावना है  तापरी  (2232/0 are ) a 74 से  पूर्व

 (१५८६/०  तक  की पुरानी सड़क  जिस पर  खच्चर  चलते  जीप  मोटर  चलाने  लायक

 चौड़ा  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  है  |

 नांगल  से  कीरतपुर  के  बीच  पहले  से  ही  एक  सड़क  है  ।  कीरतपुर  से  बिलासपुर

 बिलासपुर से  शिमला  तक  की  सड़क  का  निर्माण  हिमाचल  प्रदेश  की  दूसरी  पंचवर्षीय  आयोजना  में

 शामिल  है
 ।  इस  सड़क  के

 बन  जाने  से  नांगल  से  जो  हिन्दुस्तान--तिब्बत  सड़क--राष्ट्रीय

 राजमागं  संख्या  २२  पर  पड़ता  के  बीच  एक  सड़क  सीधी  बन  जायगी  |

 सवाल  नहीं  पैदा  होता  ।

 केन्द्रीय  यंत्री कृत सुरतगढ़

 श्री  प्र०  के०  देव
 :

 1११३१.  कुमारी  ato  वेद कुमारी

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  को
 दी

 गयी  रूसी  मशीनों  जिन्हें  कभी  सूरतगढ़  के  केन्द्रीय  यंत्रीकृत  फोन

 में  काम  में  लाया  जा  रहा  कोई  बड़ी  खराबी  गयी  है  ;

 यदि  तो  वह  क्या  खराबी  है  ;

 Far  उसे  ठीक  किया  जा  सकता  कौर

 इन  मशीनों  के  फुटकर  पुर्जों  के  सम्बन्ध  में  कया  स्थिति  है  ?

 कृषि  उपमंत्री  सो०  कृष्ण प्पा  )
 :

 जी  नहीं  ।

 cet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 प्रावश्यक  फुटकर  पु  रुस  से  मंगाये  जाते  हैं  कौर  सप्लाई  की  स्थिति  सन्तोषजनक  a al

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पदाथों  की  सत्य

 1११३२.  श्री  कालिका  सिंह :  क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 प्रत्येक  राज्य  में  ga  के  रोगों  से  जैसे  एन थ्या वस  हैमोराजिक  ब्लैक

 पांव  श्र  qe  के  रोग  तथा  ara  रोगों  से  कितने  शशकों  की  मृत्यु  उसका  मासिक

 wat  कितना  था  या  पिछले  तीन  वर्षों  में  अलग  विधिक  कितनी  मृत्यु  शौर

 oa  के  रोगों  के  इलाज  के  लिये  राज्यों  की  सहायता  से  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 कृषि  मंत्री  प०  शा०  झ्रावश्यक  जानकारी  वाला  विवरण  संलग्न

 हैं  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  २,  अ्रनुबन्ध  सपा  ue ]  ।

 रोगों  को  रोकने  कौर  इलाज  करने  के  उपाय  राज्य  सरकार  को  करना  होता  है  ।  छूत  के

 रोगों  से  पत्रों  की  रक्षा  करने  के  प्रभावशाली  तरीके  बढ़ाने  के  लियें  भारत  सरकार  प्रतुसन्धान चय

 नाएं  प्रस्तुत  करती  है  चलाती  थ  अ्रखिल  भारतीय  पर  इन  रोगों  का  सामना  करने  के

 लिये  राज्यों  को  सामान्यतया सहायता  देती  है  ।  उपलब्ध  संसाधनों  से  इस  क्षेत्र  में  यथोचित  कार्य  किया

 जा  रहा  है  ।  भ्रांकड़ों  से  यह  दिखायी  पड़ेगा  कि  सामान्यतया  मृत्य  की  दर  घट  रही  है  ।

 जहाज  बनाना

 1११२३  श्री  कालिका सिंह  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 जहाज  बनाने  के  भ  रतीय  कारखानों  में  जहाज  तैयार  करने  के  लिये  कौन  कौन  सी  विदेशी

 कम्पनियां  हिन्दुस्तान  शिप या र्ड्स  लिमिटेड  सनौर  जहाज  बनाने  वाली  दूसरी  कम्पनियों  के  साथ

 कर  रही  हैं

 क्या  अझ्रन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण  तथा  विकास  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  श्रमरीकी

 विकास-ऋण  निधि  तथा  ऋण  देने  वाले  अरन्य  विदेशी  अ्रभिकरणों  ने  जहाज  बनाने  वाले  भारतीय

 उद्योगों को  ऋण  दिये  हैं

 यदि  तो  कितना  किन  करारों  के  wets

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहायता  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  से  (=)  जानकारी

 बताने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध  संख्या  ६०]

 दिल्ली  में  मकानों  की  समस्या

 1११३४.  श्री  श्रजित  सिह  सरहदी  :  कया  स्वास्थ्य मंत्री  १०  2eKo H Maid के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ५१३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  मकानों  की  समस्या  जमीन  की  कीमतों  में  वृद्धि  ate  मकानों  की  कमी  का

 प्रदान  हल  करने
 की

 दिशा  में  कहां  तक  प्रगति  हुई

 क्या  क्षेत्र  के  विस्तार
 a

 कम  ore  वाले  समुदायों  को  जमीन  दिये  जाने  के  बारे  में

 कोई  निचय  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 मंत्रो  (sit  FRAT)  शौर

 अभी  इस  विषय
 पर  विचार हो  रहा  है

 ~  ..............
 मूल  प्रंग्रेजी  में अंग्रेजी  ba |



 १०  १८८२  लिखित  उत्तर  १६८१

 केरल  में  तापीय संयंत्र

 1११३४.  श्री  कौडियाल :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केरल  सरकार
 ने

 केरल  राज्य  में  बिजली  की  कमी  पूरी  करने
 के

 लिये  आपातकालीन

 उपाय  के  तौर  पर  बिजली  पैदा  करने  के  लिये  एक  तापीय  संयंत्र  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को

 कोई  योजना भेजी  है  ;

 यदि  तो  उस  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गयी  ?

 श्र  विद्युत  उपमंत्री  जी  नहीं  ।

 श्र  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 वन  संसाधनों का  सर्वेक्षण

 1११३६.  कौडियाल
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  देश  के  वन  संसाधनों  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  कराने  के  लिये  सरकार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  उस  योजना  का  मोटे  तौर  पर  क्या  ब्यौरा

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कुल  कितनी  रकम  खर्चे  करेगी ?

 कृषि  मंत्री  पं०  ato
 जी  हां  ।

 ate  .  योजना  का  ब्यौरा  अभी  तैयार  किया  जा  रहा  है  |

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  संस्था  में  पीएच
 ०

 डी०  कोसें

 1११२७
 श्री  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कृषि  भ्रतुसन्धान  नई  में  प्रतिवर्ष  कुल  कितने  छात्र  पीएच०

 डी०  कोर्स  के  लिये  भरती  किये  जाते

 इस  संस्था  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कितने  स्थान

 सुरक्षित रखे  गये  हैं  ;

 क्या
 EYE  RRR  में  ae  तक  सभी  सुरक्षित  स्थान  भर  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपमंत्री  मों०  व०
 कृष्ण प्पा  )

 २०  प्रतिशत |

 जी  नहीं  ।

 १९५६
 में  पीएचं० डी०  कोर्स  में  भरती  के  लिये  भ्रनुसूचित  जाति  अनुसूचित

 ख़ादिम
 जाति  के  किसी

 छात्र
 ने

 आवेदन
 नहीं  किया  ।  RRR  में  पांच  ऐसे  छात्रों  में  से  चार  को  बुलाया

 गया  था  एक  इन्टरव्यू  के  लिये  नहीं  ara
 ।

 जो  तीन  छात्र  इंटरव्यू  के  लिये  बुलाये  गये
 थे

 उनमें  से

 डी०  कोसे  में  भरती  किया  गया  |

 दो  उस
 स्तर  के  नहीं  समझे  गये  कौर  इस  कारण  अनुसूचित  जाति  के  केवल  एक  ही  छात्र  को  पीएच ०

 र  मूल  अंग्रेजी  में
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 दिल्ली  के  लिये  भाखड़ा  का  पानी

 1११३८.  डा०  रास  सुलग  fag  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  दिल्ली  के  लिये  भाखड़ा  का  पानी  लेने  की  योजना  सरकार  ने
 अन्तिम

 रूप  से  बना

 यदि  तो  कितना  ai  कब  से
 ?

 सिंचाई  शौर  बरीयत  उपमंत्री  हाथी )  जी  नहीं  ।

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 कमियों  तभी  भुगतान
 करेਂ

 व्हाइल यू  योजना के  घिन  खरीदे  गये  जहाज

 1११३६.  श्री  Ao  रा०  कृष्ण  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कमाये  तभी  भुगतान
 करेਂ

 योजना  के  अधीन  गैर-सरकारी  नौवहन  कम्पनियों

 ने  कितने  जहाज  खरीद  हैं

 इस  योजना  के  ets  खरीद  गये  जहाजों  की  कुल  लागत  कितनी

 क

 जाने से 1 ज्य-मंत्री  ney परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  :  ३६  जहाज
 ।

 लगभग  १३.६९  करोड़  रुपये  ।

 RIF, ERP  जी०  कार  do

 बम्बई-नागरा  सड़क

 1११४०  श्री  यादव  नारायण जाघव  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १६  EXE

 के  पता  रोहित  संख्या  १५७८  के उइत्तर के सम्बन्ध में यह बताने सम्बन्ध  में  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  गोदावरी पर

 नया  पुल  बनाकर  नासिक  में  बम्बई-ग्रेगरी  सड़क  दूसरी  से  ले  जाने  के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  सड़क  दूसरी कौर  से

 ले  जाने  के  लिये  जमीन  प्राप्त
 की  जा  चुकी

 सड़क  बनाने  के  लिये  मिट्टी  खोदने प्रौढ़  पत्थर

 इकट्ठा  करने  का  काम  शुरू  हो  गया  पुल  की  नीव  के  fag  खुदाई  का  काम  भी  चल  रहा  है  |

 कारण  नौवहन  जांच  समिति

 1११४१.  श्री  श्रासर
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १६  अगस्त  2ERo  के  अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  ४०१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)
 कया  सरकार

 को
 कोंकण  नौवहन  सेवा  समिति  की  रिपोर्ट  इस  बीच  मिल  गई  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ;

 (7)
 कया

 उस  रिपोर्ट  की  प्रति  सभा

 पटल

 पर  रखो

 ज जायेगी  ?

 wast  में
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )
 :

 जी  हां
 ।

 ate  सरकार  अभी  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  की  छानबीन  कर  रही  है  ।  रिपोर्ट  प्रकाशित

 होने  के  साथ  ही  साथ  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  निर्णय  घोषित  करने  का  विचार

 पोर्ट  की  एक  प्रति  भ्र ौर  रिपोर्ट  में  की  गयी  सिफारिशों  पर  सरकार के  निर्णय  यथा  संभव  शीघ्र

 सभा पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।

 बम्बई  से  कोल्हापुर तक  विमान  सेवा

 1११४२.  श्री  श्रीधर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 महाराष्ट्र  में  कोल्हापुर  निवासियों ने  बम्बई  से  कोल्हापुर  तक  विमान

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया हुई  है  ?

 असैनिक  sear  उपमंत्री  मुही उद्दीन  )
 :  we  कारपोरेशन  ने  यह  बताया

 है  उन्हे  समय  समय  पर  बम्बई  कौर  कोल्हापुर  के  बीच  विमान  सेवा  आरम्भ  करने  की  प्राथेनायें

 मिली  हैं  परन्तु  इस  समय  यह  सेवा  चालू  करनें  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 टा लौ गंज  रेलवे  ऊपरी  पुल

 1१9४३.  श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  में  टालीगंज  रेलवे  ऊपरी  पुल  की  ऊंचाई  बढ़ाने  के  लिये  योजना  का  क्या  ब्योरा

 है  ;  कौर

 यह  काय  कब  आरम्भ  किया  जायेगा  ौर  कब  समाप्त  होगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व  ०  :  वर्तमान  रास्ता  सड़क  निचला पुल  का

 विस्तार  मेहराब  पर  ३५  फूट  है  जिसमें  सड़क  की  सतह  से  ऊपर  १२  GE  ७  इंचे  का  रास्ता है
 |  प्रस्तावित

 योजना  में  सड़क  की  सतह  को  ३  फूट  ऊंचा  करके  प्रौढ़  नई  सड़क  की  सतह  से  १४  फूट  ६  इंच  का  रास्तों

 देकर  दोनों  कौर  से  यातायात  के  लिये  दो  रास्तों  लिये
 ८

 ०फुट  खुले  स्थान  की  व्यवस्था  है
 ।  यह

 मान  लगाया  गया  है  कि  इस  योजना  पर  लगभग  २२.  ४४५  लाख  रुपये  व्यय  होंगे  जिस  में  से  यह  तय  ear

 ह  कि  रेलवे  १३.८०  लाख  रुपये  देगी  भ्र ौर  बाकी  रकम  राज्य  राज्य  कलकत्ता

 इम्प्रूवमेंट  कलकत्ता  निगम  कौर  कलकत्ता  ट्राम बेंज  द्वारा  VY-Lo—Fo  को  पश्चिम  बंगाल  केਂ

 मुख्य  मंत्री
 वारा  बुलाई गई  बठक

 में  किये  गये  निर्णय  के  अनुसरण  दी  जायेगी  ।

 कभी  कोई  निश्चित  लक्ष्य  नहीं  बताया  जा  सकता  क्यों  कि  कार्य  का  वास्तविक  रूप

 से  आरम्भ  उपरोक्त  भाग  में  निर्देशित  सभी  पक्षों  द्वारा लागत  की  मंजूरी  देने  पुल  को
 फिर

 से  बनाने  के  लिये  उस  रेलवे  भूमि  को  दारणाधियों  से  खाली  कराने  जिसकी  उपादान  मार्ग  आदि

 के  बारे  में  आवश्यक निभा  करता है  ।

 त्रिपुरा  में  भू-श्रीजेश

 FLU.  श्री  बांधी  ठाकुर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे

 क्या  सरकार  को  समूची  ढलाई  ate  त्रिपुरा  में  करलिया  मौजा  के  एक  भाग

 का  अजन  करने  का
 प्रस्ताव  है  ;

 frat  अंग्रेजी  में

 1507(Ai)



 रद्द
 १  {eho

 सय चकी  २  ह  जज न
 t

 के  लियें  Riad  |
 pray
 यादेश  जारी  कर  दिय

 T q यदि  तो  क्या

 क्या  सरकार  को  हरजीत  की  जाने  वाली  भूमि  के  स्वामियों  से  विरोध-पत्र  प्राप्त  हुये  हैं  ;:

 उसका  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  उपमंत्री  मॉं०  लठ  कृष्ण प्पा )  :  त्रिपुरा  प्रशासन  लिया  ताल्लुक  प्रौढ़

 मूरा  सब-डिवीजन  में  श्नरलिया  मौजा  में  निचले
 क्षेत्र

 की
 ४६०

 एकड़  भूमि  के  भ्र जन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 पर  विचार कर  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 मालिकों  से  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 प्रशासन  द्वारा  wat  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 ११४४.  श्री  सुविधा  घोष
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १७  १९६६०  को  या  इसके  पास
 पश्चिम  रेलवे  पर  लोर वाडा  कौर

 भिलाई  स्टेशनों  के  बीच  एक  दुर्घटना  हो  गई  थी  ;

 यदि  तो  दुर्घटना का  कारण  क्या  था  कौर  कितने  व्यक्ति  मरे  अथवा  घायल हुये  ;

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  जांच  किसने  की  उसकी  उपपत्तियां  क्या  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :
 को  लगभग  8Y ol ae ०२  बजे

 यदि चिम  रेलवे  के  प्रजमेर  डिवीजन  के  पालनपुर-गांधी घाम  सेक्शन  पर  लोखाड़ा  और  भिलदी  स्टेशनों

 के  बीच  एक  लेवल  क्रासिंग  जिस  पर  कोई  व्यक्ति  नहीं  एक  यात्री  गाड़ी  एक  मोटर  ट्रक  से

 टकरा गई  ।

 से  रेलवे  के  सरकारी  इन्सपेक्टर  ने  इस  दुर्घटना  की  जांच  की  है  ।  उनकी  प्र स्थायी

 उप पत्तियों  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  मोटर  ट्रक  के  चालक  की  सावधानी  के  कारण  हुई  |  तिम्तलिखित

 ब्यक्ति  हताहत  हुये

 मारे  गये  |...  एक

 घायल

 नार  eT a  .

 मामूली  रूप  से  ,  दो

 चिकित्सा  सेवायों  का  राष्ट्रीयकरण

 1११४६.  डा०  राम  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  अखिल  भारत  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  के  संस्था  दिवस  के  ग्र वसर
 पर  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  आयोग  के  प्रधान  द्वारा  दिये  गये  भाषण  की  आर  अकृष्ट  किया  गया  है
 जिसमें  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  कि  स्वास्थ्य  सेवायों  में  सुधार  करने  के  लिये  चिकित्सा  सेवाशर्तों  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाये
 are  नान

 मूल  sist  में
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  ate  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचार

 के  अतिरिकत  भारत  सरकार  के  पास  प्रखिल  भारत  चिकित्सा  सेवाओं  संस्था  के  संस्था  दिवस
 पर

 भाषण

 करते  ge  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  प्रधान  के  भाषण  का  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  जिसमें  उन्होंने

 मह  सुझाव  दिया
 कि

 स्वास्थ्य  सेवायों  के  सुधार  के  लिये  चिकित्सा  सेवाओं  का  राष्ट्रीयकरण किया  जाये  ।

 चिकित्सा  सेवाओं  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रस्ताव  कोई  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं
 है  ।

 लोहे  कौर  कोढ़

 1११४७.  श्रीमती
 इला  पाल चौधरी :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 छत  की  बीमारियों जैसे  गेहे औ  कोढ़ को  दूर  करने  के  लिये  आन्दोलन करने  के  लिये  भारत

 को  यूनिसेफ  से  कितनी  वित्तीय  सहायता  मिली  है  ;

 इन  रागों  को  रोकने  के  लिये  भारत  की  वार्षिक  झ्रावश्यकता  क्या  है  ;

 इस  दिशा  में  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  प्रथम  उठाये  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  करमरकर )  वर्ष  QeYQ—Us F से  PEKE  तक  रोहे  रोकने  के

 लिये  आन्दोलन  करने  के  लिये  यूनिसेफ  से  २,२०,५६९६  रुपये  के  मूल्य  के  उपकरण  प्राप्त  हुये  हैं
 ।

 कोढ़
 नियंत्रण  योजना  के  लिये  भ्र भी  कोई  यूनिसेफ  सहायता  नहीं  मिली  है  ।

 )
 अभी  तक  इन  रोगों  को  रोकने  के  लिये  वार्षिक  प्रा वश्य कता

 का
 हिसाब

 नहीं  लगाया

 गया है  १६६०-६१  में  रोहे  नियंत्रण  परियोजना कोढ़  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  आयव्ययक

 में क्रमदा  लाख  रुपये  Yo,  ९३
 लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है

 रोहे  ax  कोढ़  के  विरुद्ध  भ्रादोलन,के  लिये  उठाये  गये  श्रथवा  उठाये  जाने  वाले
 पग

 संलग्न

 टिप्पण  में  दिये  गये  हैं  ।  परिशिष्ट  संख्या  ६१]  ।

 यूगोस्लाविया से  जहाज

 1११४८.  श्री  रघुनाथ सिह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 कया  यूगोस्लाविया  के  जहाज  निर्मालता
 संघ

 ने  भारत  को  यूगोस्लाविया  के  बने  जहाज  बेचने  में  वृद्धि

 करने  के  लिये  भारत  में
 एक  कम्पनी  स्थापित  की  है  कौर

 ५
 करोड़  रुपये  का  एक  ऋण  मंजूर  किया  है

 जिससे
 ४०,०००

 टन  भार  के  जहाज  खरीदे  जा  सकते  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  नहीं
 ।  सरकार को

 इसका  पता  नहीं  है  ।
 यूगोस्लाविया  की  सरकार  से  रुपये  के  आधार  पर  १००  लाख  डालर

 तक
 के  भारत  के  लिये  जहाज  बनाने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  है  जो  कि  a  भारतीय  जहाज  निर्माताओं

 के  विचाराधीन है

 डाक  चपरासी

 1११४९.
 डा०  सामन्त  बिहार

 :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ग्राम्य  क्षेत्रीय  डाक  घरों  में  डाक  चपरासियों  की  नियुक्ति  की  कया  दरें

 क्या  उड़ीसा  सकील  के  पुरी  जिले  में  गढ़मनित्री  डाक  घर  में  एक  डाक  चपरासी  है
 कौर

 क्या  डाक  अधिकारियों  को  जनता  को  नियमित  रूप  से  डाक  मिलने  में  होने  वाली  कठिनाइयों

 का  पता  है
 wie

 मूल  अंग्रेजी  में
 Trachoma



 लिखित  उत्तर १६८६  १  R&R

 यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 जब  विभागातिरिक्त एजेन्टों परिवहन तथा  संचार  मंत्री
 To  सुब्बारायन्

 का  कार्य  ५  घंटे  से  अधिक  नहीं  होता  कौर  पूर्ण-कालिक  व्यक्ति  रखने  का  आदित्य  नजर  नहीं  भ्राता

 तो  ग्राम्य  क्षेत्रीय  डाक  घरों  में  विभागातिरिक्त  डिलीवरी  एजेन्ट  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।

 इस  डाक घर  में  एक  विभागातिरिक्त डिलीवरी  एजेन्ट  है  जो  एक  मिले

 हुए  क्षेत्र  के  ६  गांवों  में  डाक  बांटता  है  ।  डाक  अधिकारियों  को  स्थानीय  जनता  की  नियमित  रूप
 से

 डाक  के  मिलने  की  कठिनाई  की  कोई  खबर  नहीं  मिली है

 कृषि  संबंधी  वैज्ञानिक ज्ञान

 1११५०  श्री  दी०  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सामान्य  कृषक  को  उपज  बढ़ाने  के  लिये  वैज्ञानिक  ज्ञान  प्राप्त  कराने  की  कोई  योजना

 गई  है

 यदि  at,  तो  कया  किसानों  के  लिये  कोई  व्यावहारिक  प्रदर्शन  भी  किया  जायेगा  ताकि

 उन्हें  प्राप्त  परिणामों  के  बारे  में  बताया  जा  सके  ;

 यह  योजना  कब  लागू  की  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्री
 Go  ao  से  किसानों  के  खेतों  में  किसानों  को  राज्य

 कृषि  विभाग  कौर  क्षेत्र  विस्तार  ह  द्वारा  उपज  बढ़ाने  के  लिये  भ्रनुसन्धानों  के  परिणामों  पर

 रित  वैज्ञानिक  जानकारी  से  श्रवगत  कराने  सम्बन्धी  कृत्य  के  भाग  के  रूप  में  हर  सीज़न  में  प्रदर्शन

 किये  जाते  यह  जानकारी  किसानों  को  ea  विभिन्न  उपायों  द्वारा  भी  दी  जाती  है  जेसे  विस्तार

 सम्बन्धी साहित्य  का  ग्राम्य  प्रसारण  ग्राम  सहायक  प्रशिक्षण  शिविर

 दिल्ली  कौर  मुरादाबाद  के  बीच  डीजल  कार  सेवा

 1११५१.  श्री  दी०  |. ह ५  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  को  दिल्ली  कौर  मुरादाबाद के  बीच  एक  तीन  घंटे  की  डीजल  कार

 गाड़ी  सेवा  लागू  करने  का  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुमा  है  ;  श्र

 यदि  तो  उस  पर  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  नहीं  ।  परन्तु  समाचारपत्रों में  देहली  पौर

 मुरादाबाद  के  बीच  एक  तेज़  चलने  वाली  डीजल-कार  सेवा  लागू  करने  का  सुझाव  किया  गया  था
 ।

 दिल्ली-मुरादाबाद सेक्शन पर डीज़ल रेल-कार सेवा लाग करने सेक्शन  पर  डीज़ल  रेल-कार  सेवा  लाग  करने  के  लिये  कोई

 यात  औचित्य  नहीं  है
 |

 इस  के  अतिरिक्त
 इस

 सेक्शन  पर  फालतू  लाइन  क्षमता  शौर  फालतू  डीज़ल

 रेल-कारें भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 दुग्ध

 ११५२.  डा०
 राम  सुभग सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कया  यह  सच  है  कि  करनाल  की
 राष्ट्रीय डेरी  अ्रनुसन्धानशाला  में  गांवों में  मसलन

 निकाले
 हुए

 मट्ठा  तथा  दूध  का  दुग्ध  चूं  बनाने
 की

 बिधि  तैयार
 की

 गई  है  att
 यदि

 तो  क्या

 इस

 विधि  का  उपयोग  किया  जा
 रहा

 ि  टटटटणल््
 भ्रंग्रेजी में
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 कृषि  उपमंत्री
 मो०  Fo  :

 जी  हां
 ।

 राष्ट्रीय  डेरी  प्रमुसन्धाः
 करनाल में  डेरी  उद्योग  के  क्रीम  हुए  are  वन्य  द्रव्य  उप जातों  को  खुले  कढ़ायों  में

 gery  के  लिये  एक  सादा  तकनीक  निकाली  गई  है
 ।

 इस  तकनीक से  दूध-चूर्ण का  उत्पादन  होता  इसे

 डबल  टाफियां  इत्यादि  बनाने  में  इस्तेमाल  किया जा  सकता  है  लेकिन इस  को  दोबारा

 ga  में  परिवर्तित नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।

 इस  विधि  का  ब्यौरा  अ्रधिक  प्रचार  के  लिये  इस  विभाग  के  विस्तार  निदेशालय  को

 भेज  दिया  गया  है  ।

 गोदावरी लदी  का  बेसिन

 1११५३.  श्री  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गोदावरी  नदी  के  बेसिन  की  कुल  औसतन  वार्षिक  जल  क्षमता  कितनी  है  ;

 इस  समय  कितने  प्रतिशत  जल  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  कौर  कितने  प्रतिश्त  जल

 नष्ट  होता  है  ;

 मध्य  उड़ीसा  और  मैसूर  राज्यों  में  गोदावरी  नदी
 कौर  इस  की

 शाखाओं  के  अपर  बेसिन  में  कितनी  वर्त  मान  परियोजनाओं  हैं  कौर  प्रत्येक
 परियोजना

 को
 कितने  यूनिट

 wa  दिया  जाता  है  ;

 भावी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  कितनी  परियोजनाओं आरम्भ  की  जायेंगी  कौर

 उन  की  जल  की  श्रावव्यकता क्या  होगी  ;  कौर

 इस  की  विभिन्न  परियोजनाओं की  झावद्यकता  पुरी  करने  पर  गोदावरी से  कृष्णा  नदी

 को  देने  के  लिये  कितना  फालतू  पानी  मिल  सकेगा  ?

 सिचाई  शौर
 च्ष्छे  उपमंत्री  से  श्रपेक्षित  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  प्रौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  |

 रेलवे  कर्मचारियों को  बकाया  का  भुगतान

 1११४४.  श्री  ब्रज  राज  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  इलाहाबाद डिवीज़न  में  शायरों  और  फायरमैन  TS  बी०  को  रेलवे  मंत्री  द्वारा

 बल  १९५७  में  घोषित  नये  करार  के  भ्र तु सार  बढ़ी  दरों  पर  गाड़ी  के  साथ  चलने के  भत्ते  की  बकाया

 का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  रेलवे  बोर्ड  के  निदेशों  के  बावजूद  सम्बन्धित  दीवारों  ak  फ़ायर मैनों

 को
 बढ़ी  हुई  दरों  पर  कथित  भत्ते

 की
 बकाया  का  भुगतान  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  उपरोक्त  कर्मचारियों  को  ait  तक  न  दी  गई  कथित  बकाया  रकम  की  राशि  कितनी

 है  ;

 कथित  बकाया  के  भुगतान  में  देरी  करने  के  लिये  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध

 यदि  कोई  कार्यवाही  की  तो  वह  क्या  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  दान्टरों के मामले में के  मामले  में  १९५७ के  ध्रपग्रेडिंग

 आदेशों  के  अधीन  गाड़ी  के  साथ  चलने  के  भत्ते  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  ऐसा  ।  फायरमैन  ग्रेड  बी०  के

 मामलों  में  गाड़ी  के  साथ  चलने  के  भत्ते  की  बकाया  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है

 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 से
 यह  विलम्ब  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  फायर मं नों  की  पदाली  में  संख्या  निर्धारित

 करने  में  श्राई  कठिनाइयों  के  कारण  gar
 ।

 देय  राशि  का  पदाली  में  संख्या  निश्चित  किये  जाने  के

 बाद  ही  हिसाब  लगाया  जा  सकता  है  ।
 रेलवे  प्रशासन  से

 कठिनाइयों  को
 दूर  करने  के  कुछ  प्रस्ताव

 मिले  हैं  जो  विचाराधीन हैं  ।

 अन्दमान  द्वीप  सतह  सें  इमारती  लकड़ी  का  नीलाम

 1११५५.  श्री  रघुनाथ सिह  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ११  2eyve B Tarifa के  marathi

 प्रदान  संख्या  PRO  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिस  दर  पर  २४१  टन  इमारती  लकड़ी  का
 फिर

 से  नीलाम  किया  गया  उस  का  प्रति
 टन

 क्या  मलय  कौर

 इस  मूल्य  की  मूल  नीलाम  मूल्य  से  क्या  तुलना  है  भर  के  FAT  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  पं०  दा  देशमुख )  लगभग  ३७  रुपये  प्रति  टन  ।

 मूल  नीलाम  मूल्य  जिस  पर  मेस
 पी

 ०  सी ०  राय  ने  यह  इमारती  लकड़ी  खरीदी  वह

 Qoy¥  रुपये से  219.0  ५०  रुपय  प्रति  मन  तक  था  ।  इमारती  लकड़ी  के  दुबारा  नीलाम  करने  पर

 वसूल  कम  मूल्य  का  कारण  यह  था  कि  द्वारा  माल
 न

 उठाये  जाने  पर  वह  खराब  हो  गया  था
 |

 गढ़-मधुर  श्र  जनापुर  के  स्थान  कमेंचारी

 1११५६.  डा०  सामन्त  सिंगार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 SAT  करेंगे  कि

 इस  वर्ष  १५  १९६० से  भयंकर  बाढ़
 के

 दौरान  दक्षिण-पूंछें  रेलवे
 के

 मधुमूल  जेनापुर  स्टेशनों  के  कर्मचारी  कितने  समय
 तक

 श्र  केबिनों  की
 छतों

 रहे

 उन  की  हालत  के  बारे  में  डी०
 टी  ०  एस  ०

 रोड  के  कार्यालय  में  प्रथम बार  सुचना

 कब  प्राप्त  हुई  उन  के  बचाव  के  लिये  कार्यवाही
 कब  की

 गई

 को  कोई क्या  उनको  आवश्यक  सहायता  के  लिये  डी
 ०

 टी
 ०

 एस०
 ने  राज्य  सरका

 सुचना  भेजी  शर  यदि  तो
 कौर

 खुर्दा रोड  जिला  सदरमुकाम  से  उपरोक्त  स्टेशनों  पर  कम  चोरियों  की  हालत  जानने  के

 लिये  पहुंचने  वाला  प्रथम  पदाधिकारी  कौन  था  ate  वह  कब
 वहां  पहुंचा

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  इस  वर्ष  बाढ़  के  दौरान  गढ़-मधुर

 जेनापुर  के  स्टेशन  कर्मचारियों  ने  माल-डिब्बों  केबिनों
 की

 छतों  पर  प्रायः  नहीं  लिया  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जेनापुर  याडे  में  पानी  भरा  हुमा  था  अर  वह  गाड़ियों  के  गुजरने  के  लिये  भ्र सुरक्षित

 था  कौर  कर्मचारियों  के  के  आसपास  भी  बाढ़  का  पानी  भरा  था  डी०  टी०  एस०

 रोड  ने  झावइयक  सहायता  के  लिये  राज्य  सरकार  को  Ren k  को  सूचना  भेजी

 यह  पता  नहीं  है  कि  खुर्दा रोड  सदरमुकाम  से  कौन  पदाधिकारी पहले  वहां  पहुंचा

 परन्तु  सभी  सम्बन्धित  पदाधिकारियों  ने  कर्मचारियों  को
 झ्रावश्यक  सहायता  देने  श्र  लाइन  पर

 नाला
 यातायात  चालू  रखने  के  लिये  निरन्तर  प्रयत्न

 मूल  प्रंग्रेजी
 में
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 महापौर  शौर  पालन  के  बीच  सड़क  पुल

 1११४७.  शी  तंगामणि
 :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  रामेश्वरम्  को  सड़क  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  के  लिये

 wat  कौर  के  बीच  कोई  सड़क  पुल  नहीं  कौर

 यदि  तो  इसको  बनाने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राज  हा ं।

 वहां  पर  एक  रेलवे  पुल  विद्यमान  है  ।  यातायात  को  देखते  जो  श्रमिक  नहीं

 सड़क  पुल  बनने  की  तत्काल  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  समझी  जाती  ।

 बम्बई में  गोलियां

 1११५८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  बम्बई
 में  गोदियों  का  आधुनिकीकरण  विकास  करने  शौर  उन्हें  अधिक

 शहरा  करने  की  योजना  बना  ली  गयी  ak

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :
 शर

 बम्बई  गोदी  का  आधुनिकीकरण  करने  की  एक  योजना  बम्बई  पत्तन  न्यास  ने  बनायी है
 ।  इसकी

 पत्तन  न्यास  द्वारा  लन्दन  में  अपने  परिषदों  दाता  इंजीनियरों  के  परामर्श  के  साथ  ब्यौरेवार  जांच  की

 जा
 रही  है  ।  इस  योजना  पर  ८.  ३५  करोड़  रुपये  वीं  होने  का  aaa  है  जिस में  १. ५०  करोड़

 रुपयें  की  विदेशी  मुद्दा  भी  शामिल है
 ।  नथी  योजना  में  विक्टोरिया  रोक

 को
 श्रलेग्जेंडर  डौक

 दोनों  के  बीच  एक  आवागमन  मार्ग  बना  मिला  देने  की  व्यवस्था  है  ।  ऐसे  माग॑  से  इसके

 साथ  साथ  छः  गहरे  बन  मिलेंगे  और  उससे  विक्टोरिया  डौक  के  aah  तक  विक्टोरिया  डौक  के  प्रवेश

 मांग  पर  वर्तमान  भंवरों  वले  दर्वाजे  से  जाने  की  बजाय  जहाज  अलेक्जेंड़र  डौक  के  प्रवेश-द्वार  से

 जा  सकेंगे  ।  इससे  विक्टोरिया  ste  में  पानी  का  स्तर  काफ़ी  ऊंचा  बनाये  रखना  सम्भव  हो  सकेगा

 जिससे  उस  बन्दरगाह  में  अधिक  गहरे  डुबाव  वाले  जहाज़  खड़े  हो  सकेंगे  |  बन्दरगाह  दीवार

 के  साथ  भूमि  को  साफ  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ताकि  सड़कें  श्र  रेलवे  लाइन  बनाने  के

 परिवहन  दोड  बनाने  के  लिये  a  बन्दरगाह  पर  माल  भरने  के  लिये  बड़े  खुले  स्थान  की

 व्यवस्था  करने  के  लियें  उपलब्ध  क्षेत्र  को  बढ़ा  कर  विक्टोरिया  डौक  बेसिन  के  पूर्वी  कौर  sat  की

 माल  लादने  उतारने  की  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 रिहांद  बांध

 1११५९.  श्री  कालिका  सिह
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 रिहाइश  बांध  के  निर्माण  की  नवीनतम  प्रगति  क्या

 स्थापित  किये  गये  ate  स्थापित  किये  जा  रहे  जनरेटिंग  सेटों  की  भ्रधिष्ठापित  क्षमता

 है  कौर  क्या  समय  निर्धारित
 किया

 गया

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 १६६०  लिखित  उत्तर  १  १९६०

 अन्तिम  रूप  से  पुनरीक्षित  भ्र नुमा नित  लागत  क्या  श्र

 विभिन्न  रेलवे  श्र  औद्योगिक  संस्थानों  द्वारा  उपभोग  के  अलग  अलग  यूनिटों

 मैं  क्या  airs हैं  ?

 site  freq  उपमंत्री  खुदाई  ate  नींव  तैयार  करने  का  कायें

 लगभग पूरा  हो  गया  है  ।  बांध  प्रौढ़  सम्बन्धित  कार्यों पर  कंक्रीट  डालने  का  काम  Oe. प्रतिशत

 तक  पुरा हो  गया है  ।

 अधिष्ठापित  बिजली  बनाने  की  क्षमता  R, 40,000  किलोवाट  की  है  जिसमें  प्रति

 ५०,०००  किलोवाट  के  ४५  सेट  शामिल  हैं  शौर  उसमें  बाद  में  एक  छटा  सेट  लगाने  की  भी  व्यवस्था

 है  इस  समय  जो  पहले  प्रो  दूसरे  सेट  बन  रहे  उनके  १९६६१  तक  चालू  हो  जाने
 की

 झा था  है  पौर  बाकी  तीन  सेटों  के  सितम्बर  कौर  अ्रक्तूबर  में  चालू  होने
 की  आशा है  ।

 वर्तमान  प्राक्कलनों  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  i  अन्तिम  रूप  से  पुनरीक्षित

 प्राक्कलन  लागत  का  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पूरी  गीत  प्राक्कलन  प्राप्त  होने  तौर  उसकी  भारत

 सरकार  द्वारा  जांच  किये  जाने  के  बाद  पता  चलेगा  |
 /

 रिहाइश  परियोजना  से  बिजली  की  संभावित  खपत  के  पृथक  पद  झ्रांकड़े  निम्न

 हैं  a

 उद्योग  PAC)  y  मिलोवाट

 रेलवे  Yo  किलोवाट

 मध्य  प्रदेश  राज्य  २१  ए  किलोवाट

 उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्न  बिजली  श  =  किलोवाट

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  समिति  द्वारा  हिन्दी  फार्मो  का  प्रयोग

 न

 ११६०.  श्री  श्रकाशा  बीर  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  ८  कया  नई  दिल्ली  नगरपालिका  समिति
 ने  पानी  के  बिलों  तथा  अन्य  प्रकार

 के  फार्मों  को  हिन्दी  में  छपवाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इस  विषय  में  अव  तक  क्या  प्रगति  हुई  tak  भविष्य  के  लिये  क्या

 योजना  बनाई  re  3. ie  Gy

 क्या  नई  दिल्ली  नगरपालिका  समिति  ने  अरन्य  विभागों  के  कार्य  में  भी  हिन्दी  प्रचलित

 करने  का  निश्चय  किया  ark

 यदि  तो  क्या  इसके  लियें  कोई  अवधि  निश्चित  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  :  नहीं  |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 नहीं  ।

 यह
 नहीं

 उठता  |

 मूल  wart  में
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 कुष्ठ  faa

 1११६१.  श्री  झूलन  सिंह  :  क्य  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  कुष्ठरोग  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  अपनाया  गये  कुष्ठरोग  विरोधी

 उपायों  द्वारा  wa  तक  क्या  सफलता  मिली है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  प्रथम  योजना  के  तरन्त  तक  विभिन्न  राज्यों  में  ४

 अध्ययन  तथा  उपचार  केन्द्र  Re  सहायक  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  ।  द्वितीय  योजना  में  इन

 केन्द्रों  को  चाल  रखा  गया  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  १७०  सहायक  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ।  इस  लक्ष्य  में  से  अब  तक  ८०  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  चके  हैं  ।

 चाल  वित्तीय  ag  में  तेज  केन्द्र  स्थापित  करने  के  श्रावक  बजट  उपबंध  कर  दिया  गया

 इस  को  देखते  हुए  यह  ara  की  जाती है  कि  निर्धारित  लक्ष्य  की  पूर्ति  हो  जायेगी  ।  केन्द्रों

 द्वारा  किये  गये  काम  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है
 :--

 (  १)  परियोजना  क्षेत्रों  की  जन-संख्या  १,२०,९  ४,७६७

 (२)  जितनी  जन॑-संख्या  का  सर्वेक्षण  किया  गर  ८र,२०८,६६ ४५

 (३)  कुष्ठ के  ज्ञात  रोगी  %,08, 222

 EE REE (४)  उपचार
 के  लिये  दर्जे  मामले

 (५)  जिन  व्यक्तियों  का  उपचार  किया  गया
 XE,  RRO

 (&)  कुष्ठ रोगियों  के  सम्पर्क  में  ara  हुए  स्वस्थ  व्यक्तियों  की  देख  रेख  2,  40,506

 इसके  अतिरिक्त  अनुसंधान  श्र  प्रशिक्षण  के  लिये  मद्रास  के  निकट  एक  केन्द्रीय  कुष्ठ  रोग

 म्रव्यापन  तथा  अनुसंधान  संस्था  मद्रास  सरका  र  के  सहयोग  से  ५  १९५५  को  स्थापित  क

 गई थी  ।  १९५४५  से  इस  संस्था  में  २४८  मेडिकल  अफ़सरे  तथा  १२४  स्वास्थ्य  कया  स्वच्छता  निरीक्षकों

 को  प्रशिक्षित  किया  गया  ।  इसके  मद्रास  की  अध्यापन  संस्थाओं  के  चिद्यार्थी-प्रशिक्षार्थी

 aa  परिचारिका  कुष्ठरोग  का  अल्पावधि  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  भेजें  जाते  हैं  ।  इस  संस्था

 में  ८८४  रोगियों  के  लिये  स्थान  है  ।  इस  संस्था  ने  कुष्ठ  रोग  की  कुछ  दवाइयों  जैसे  इतिसुल  इरादी  के

 बारे
 में  यह

 देखने
 के

 लिय  श्रनुसंघान  भी  किया  है  कि  वे  दवाइयां  कहां  तक  प्रभावी  हैं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  के  सहयोग  से  मेडिकल  कालेज  कौर  नागपुर  में  उन  डाक्टरों  को

 छः  सप्ताह  का  अल्पावधि  पुनर्नवीकरण  पाठ्यक्रम  देने  के  लिये  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  चाल  किया  गया

 है  जिन्हें  कुष्ठ  रोग  नियंत्रण  एककों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  रखा  जायेगा  अब  विभिन्न

 राज्यों  के  ve  मेडिकल  wha  को  प्रशिक्षित किया  जा  चुका  है  ।  इसके  इस  प्रशिक्षण

 केन्द्र  में  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  प्रभारी  मेडिकल  शअरफसरों  तथा  wet  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  को

 अल्पावधि  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  १९०  MY  चिकित्सा  कर्मचारियों  तथा
 ३३  मेडिकल  अफसरों  ने  इस

 केन्द्र  में  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  का  अध्ययन  किया  ।  ।  Reus

 में  भारत  सरकार  ने  सरकारी  ग्रोवर  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  एक  कृष्णा  रोग  मंत्रणा  समिति  बनाई  |

 यह  समिति  कुष्ठरोग  नियंत्रण
 कार्यक्रमों  के  काय  का  निरीक्षण  करती  है  कौर  वर्तमान  कार्यक्रमों में

 हा
 है  उपाय  बताती  है

 |
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 गांधी  स्मारक  कुष्ठरोग  वर्धा  के  सहयोग  से  प्रत्येक  राज्य  जहां  कुष्ठरोग

 नियंत्रक  एकक  स्थापित  किये  गये  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  विभाग  के  एक  वरिष्ठ  मेडिकल  अफसर  को

 प्रशिक्षित  करने  के  लिये  बाबिल ली  प्रदेश  )  में  १५  REKo  से  एक

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चालू  किया  जा  रहा  है  ताकि  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  बाद  अफसर  श्रेय-चिकित्सा

 कर्मचारियों के  लिये  राज्य  स्तर  पर  प्रशिक्षण कोसे  चालू  कर  सकें  तथा  साथ  ही  कुष्ठ  रोग  नियंत्रण

 केन्द्रों  में  लगाये  जाने  वाले  मेडिकल  अफसरों के  लिये  आवश्यक  पुनर्नवीकरण  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों

 की  व्यवस्था  कर  सकें  ।

 हिन्दी  में  भ्रंश दायी  स्वास्थ्य  सेवा  के  फार्म

 ११६२.  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झंददायी  स्वास्थ्य  सेवा  सम्बन्धी  फार्मों  का  हिन्दी  कराने की  कोई  व्यवस्था

 की  गई  है  ;  atk

 यदि  तो  वह  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  शौर  अंश

 सम्बन्धित  फार्मों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  कराने  का  प्रशन  भारत  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर  जारी

 किये गये  भ्रनुदेशों  के  अधीन है  ।

 इस  विषय में  ae & 4  में  गृह  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  भ्र मु देशों में  फोन  इत्यादि के  हिन्दी

 में  प्रयोग  की  मांग  नहीं  की  गई  है  ।

 अमृतसर  तथा  नंगल  बांध  में  टेलीफोन

 1११६३.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९५६ से  १६६०  तक  पंजाब  के  अमृतसर  तथा  नंगल  बांध  में  कितने

 ने  टेलीफोन  के  लिये  प्रार्थनापत्र  शर

 अब  तक  कितने  व्यक्तियों  के  यहां टे  कोन
 की  व्यवस्था कर  दी  गई  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  प०  :

 अमृतसर  बाघ

 १४४०

 ५  श्र

 चल
 प्रदेश  में  कृषि  योग्य  भूमि

 ११६४.  श्री  पदम देव  :  क्या  खाद्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  कितनी  कृषि  योग्य  भूमि  है  ate  इसमें  कितनी  सिंचाई  योग्य
 कितनी  बारानी  है  ;  ate

 मूल  waist  में



 १०  १८८२  लिखित  उत्तर  TERR

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  किनी  सिंचाई  योग्य  भूमि  में  सिचाई  का  प्रबन्ध

 किया  गया  प्रौढ़  सारी  सिंचाई  योग्य  भूमि  में  कब  तक  सिंचाई  की  योजना  पूर्ण  हो  जायेगी
 ?

 कृषि  उपमंत्री  मों०  वें०  ।
 आवश्यक  जानकारी  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  कौर  मिलते  ही  सभा  की  टेबल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  बिजली  की  दर

 ११६४.
 श्री  पद्म  देव

 :
 क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  के  चम्बा  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  विद्युत  शक्ति  की  दर

 क्या  यह  सच  है  कि  नगरीय  क्षेत्रों  की  तुलना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दर  af  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  ः  (2)  घरेलू  प्रयोजनों के  लिये--

 नये  पैसे  प्रति  यूनिट  ।

 (२)  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये--  नये  पैसे  प्रति  यूनिट
 ।

 हां  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नगरीय  क्षेत्रों  से  अधिक दर  के  निर्धारण के  लिये

 amt में  पारेषण  एवं  वितरण  की  झ्रघिक  लागत  ही  उत्तरदायी  नगरीय  क्षेत्रो ंमें  इस  किस्म  का

 व्यय  लगभग  ३०००  रुपये  प्रति  किलोवाट  जब  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  ६०००  रुपये  प्रति  किलोवाट

 है  ।

 चीनी के  कारखाने

 1११६६.  श्री  यादव  नारायण  जाघव
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १६  १९६०

 के  अतारांकित  seq  संख्या  PoG€e  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  जिन  चीनी  कारखानों  के  प्रर्थना-पत्र  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़े  हुए  थे

 उनमें  से  कितने  चीनी  कारखानों  को  इस  वर्ष  भ्रमित  से  १९६०  के  तक  लाइसेंस

 दिये  गये  तथा  वे  कारखाने  किन-किन  राज्यों  में  स्थित  हैं  ;

 नासिक  जिले  के  निपाढ़  चीनी  कारखाने  को  कब  लाइसेंस  दिया
 कौर

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  meta  में  से  लाइसेंस  दिया  जायेगा
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :  ३४  प्रार्थनापत्रों के  सम्बन्ध  में

 लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  हैं  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  बताया  गया है  ।  [afeaa  परिशिष्ट

 झन बन्ध  संख्या  ६२]

 यह  विषय  विचाराधीन है  ।

 श्रीमान्  ।  जब
 भी  लाइसेंस  दिया  वह  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  के

 लक्ष्य  में  से  दिया  जायेगा ।
 a  et  अ



 रद  €  स्थगन  प्रस्तावों के  बारे  में  १  १९६०

 रेलवे  में  हिन्दी  अंकों  का  प्रयोग

 1११६७.  श्री
 झ्०  स०

 राम स्वामी
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  की  यह  नीति  हे  कि  रेलवे  में  हिन्दी  को  का  प्रयोग  किया  ate

 क्या  रेलवे  स्टेशनों  की  घड़ियों  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  अंकों  के  स्थान  पर  हिन्दी  अंक  किये

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  रेलवे  के  went  में  लगे  हुए

 जोडों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्री  कों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  यद्यपि  हिन्दी  भाषा  भाषी  क्षेत्रों  में

 के  अंकों  का  भी  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मीलों को  मीट्रिक  प्रणाली  भें  बदलना

 1११६८.  श्री  Ao  रा०
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 मीलों  को  मीट्रिक  प्रणाली में  बदलने  में  श्री  तक  कया  व्यय  gat

 इस  पर  कुल  कितने  व्यय  का  अनुमान है  ?

 1  रेलवे  उपमंत्री  सें
 ०  - 6५  :  श्र  विवरण

 सं
 है  ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]  ।

 es eee  Geet  ae  mts

 स्थगन  प्रस्तावों  के  बारे  में

 श्री स०  पो०  बुर्जों
 :

 मेरे  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  जो  निर्णय  दिया है  में

 उससे  सहमत  हूं
 ।

 में  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसे  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 झोर  ध्यान  दिलाने  के  प्रस्ताव  के  रूप  में  .  ,  ,

 श्रिया  महोदय
 :

 मैंने  माननीय  सदस्य  के  स्थगन  प्रस्ताव  को  नियमबाह  य  ठहरा  दिया

 उस  दिन  मंत्री  महोदय  ने  यह  भ्राइवासन  दिया  था  कि  सरकार  यथाशक्ति  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  कर

 रही है
 ।

 राज  प्रातःकाल  के  समाचार  पत्र  से  भी  यह  ज्ञात  gars  fe  कानपुर  में  विद्युत  संभरण

 की  दशा  में  बहुत  सुधार  हो  गया  है
 ।

 तब  फिर  इस  विषय  को  बार  बार  उठाना  ठीक  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  का  यह  शअरभिप्राय  ज्ञात  होता  है  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  पर  ऐसे  विषय के

 ऊपर  लांछन  लगाना  चाहते  हैं  जिसका  दायित्व  राज्य  सरकार  पर  है  ।

 सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  हाफिज  मुहम्मद
 :

 मुझे  प्रभी  एक  घंटे  पूर्व
 से  कुछ  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।  उसे  मैं  सभा  को  दे  सकता

 हूं
 ।

 वह  इस  प्रकार  है
 ।

 सबसे  श्रमिक वाले  समय  ५  शाम से  १०  बजे
 रात्रि  को  छोड़  कर  सभी  औद्योगिक  उपक्रमों

 को  बिजली  दी  जा  रही  है  ।  are

 लोड  ४०
 र४

 से
 ३५

 मेगावाट  है  जब  कि  सामान्य  अधिकतम

 से  ४४
 मेगावाट

 होता  है
 ।

 ara  है  कल  तक  अवस्था  सामान्य  हो  जायेगी  ।

 fat स०
 मो०  बनर्जी

 ि  ्

 मिल  wat  में

 वहां के बणाणाथु थ ण  सैनिक
 रेयों  ने

 कुछ  उपकरणों  की  मांग  की  .  .
 नारा



 १०  १८८२  (  )  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  aX

 गभ्रध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  को  बार  बार  वहां  के  प्रश्न  नहीं  पूछने  चाहियें  ।  वहां  भी

 शक  सरकार  है  जो  वहां  प्रशासन  कर  रही  है  इस  प्रकार  बार  बार  खड़े  हो  कर  हस्तक्षेप  करना  उचित

 है  ।  में  स्थगन  प्रस्ताव  के  बहाने  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हुं  ।  में  ने  उनका

 स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकृत  कर  दिया  हे  ।

 श्री  ब्रज  राज  सिह  )  :  मेंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  पूर्वे  सूचना  दी  मुझे

 इस  eee  ल  के  ल  ee  os  op  ese  nae  क  ा  ही  मर

 कोई  कारण  नहीं  दिये  गये

 महोदय  :  में  इसके  कारण  बताने  के  लिये  बाध्य  नहीं  हूं  ।  इसके  पूर्व  मेंने  एक  सुची

 श्रकादित  कर  परिचालित  की  थी  जिसमें  उन  कारणों  का  उल्लेख  किया  जिनके  आधार पर  स्थगन

 प्रस्ताव  स्वीकार  किये  जा  सकते  हैं  ।  स्थगन  प्रस्ताव  को  स्वीकार  या  अस्वीकार  करने  का  दायित्व

 मेरा है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  तीन  बातें  ध्यान  में  रखनी  चाहियें  ।  पहिला  fe  वह

 विषय  अविलम्बनीय  दूसरा  वह  लोक  हित  में  भ्रौर  तीसरा  वह  एक  निश्चित  मामला  हो  ।

 लब
 में  देखता  हूं  कि  इनमें  से  कोई  भी  कारण  स्थगन  प्रस्ताव  में  मौजूद  नहीं  हे  तो  में  इसे  भ्र स्वी  कार

 कर  पता  ह  ।

 जुंद

 सहोदय
 :

 मेरे  स्वीकार  करने  के  बावजूद  भी  माननीय  सदस्य  बहुत  कुछ  कह  गये

 मैं  उन्हें  यह  सब  कहने  से  नहीं  रोक  सकता  तथापि  यह  सब  बातें  संसदीय  चर्चा  के  अभिलेख

 में  नहीं  रहेंगी  न  कहीं  प्रकाशित  ही  होंगी  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  का  प्रयत्न  करते  रहेंगे
 सो

 इसे  सभा  की  मानहानि  समझा  जायेगा  कौर  उसके  विरुद्ध  गम्भीर  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  माननीय

 सदस्य  की  यह  बन  गई  हे  कि  मेरे  रोकने  के  बावजूद  भी  वह  अपनी  बातें  कंहने  का  प्रयत्न  करते

 &
 यदि  वे  आवश्यक  समझें  तो  मुझे  अपने  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  सहमत  करने  का  प्रयत्न  करें

 तथापि  मैं  उन्हें  इस  समय  कुछ  कहने  का  अवसर  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 लिए

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 अन्दमान  शौर  निकोबार  द्वीपसमूह  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  नियम

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  में  खाद्य  अ्रपमिश्रण रोक  १९४५४  की  धारो

 २४ की  उप  धारा (३)  के  अ्रन्तगंत  दिनांक  २६  १६६०  के  अन्दमान कौर  निकोबार  गजट

 में
 प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  २४१/३२-२/६०-जे की  एक  जिसमें  अन्दमान गौर  निकोबार

 द्वीपसमूह  खाद्य
 अपमिश्रण

 रोक  2eeo fax gue दिये  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 |

 पुस्तकालय  में
 में  रखी  देखिये  संख्या

 ण  टी० ०  रद
 ¢/go]

 2  —_—  किसी

 were  महोदय  के के  आदेशानुसार  यह  अंश :  निकाल  दिया  गया  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 रश्  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  भ्रांत  १  १६६०

 ध्यान  दिलाना

 पण्य  के  घिन
 भ्र घि सुचना

 fara तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :  में  अत्यावश्यक पण्य  १९  ५४

 की  धारा  ३  की  उप  धारा  (६)  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता
 ह् a

 (१)  दिनांक  १८  १६६०  की  अधिसूचना  संख्या
 जी०  एस०  कार  १३६

 र्थ  में

 प्रकाशित  भारतीय  मकका  (  काण्ड  बनाने  में  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  )  संशोधन

 REKo  |

 (२)  दिनांक  २४  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  Vox

 में  प्रकाशित
 मध्य  प्रदेश  चावल  समाहार  PERO  |

 (३)  दिनांक  २४  १९६०  की
 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 १४०६

 में  प्रकाशित मध्य  प्रदेश  चावल  ले  जाने  पर  संशोधन

 १६६०  |

 (४)  दिनांक  २४  १९६०  की  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १४०७

 में  प्रकाशित  भ्र्तक्षेत्रीय  गेहूं
 के

 लाने  ले  जाने  पर
 नियंत्रण

 संशोधन  )

 2eKo  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २४८२/६०]

 ee we  te

 प्रविलम्बनी य  लोक  महत्व  के  विषय  की  att  ध्यान  दिलाना

 १३  १९६६०  को
 भाखड़ा  बांध  में  हुई  दुर्घटना

 ato  चं०  wat  :  नियम  १९७  के  अन्तर्गत  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  कौर  सिंचाई  faa  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  यह  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  वह  उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  :

 बांध  के  एक  ट्रांसफार्मर  में  हुई  जिसके  फलस्वरूप

 सिंचाई कौर  विद्युत  मंत्री  हाफिज  मुहम्मद  नंगल  के  हिन्दुस्तान  केमिकल

 एण्ड  फर्टिलाइजर  कारखाने  में  भाखड़ा  के  बायें  किनारे  के  बिजली  घर  से  बिजली  पहुंचाने  के  लियें
 ६६  किलो वोल्ट  की  पारेषण  लाइन  लगाई  गई  है  ।  १३  REO  की  शाम  को  इस  ६६

 किलोवाट  लाइन  से  सम्बन्धित  एक  सिंगल  फ़ैज़  ट्रांसफार्मर  फट  गया  जिसके  फलस्वरूप  एक

 कामगर  की  मृत्यु  हो  गयी  दूसरा  घायल
 हो

 गया
 |

 ऐसा  इस  कारण  gar  कि  जलता  gat  तेल

 तत्काल  स  नंगल  अस्पताल में

 कामगर  के  ऊपर  गिर  गया  जिससे  उसके  कपड़ों  में  प्राग  लग  गई  |
 दोनों  कामगरों  को  दुर्घटना  के

 पहुंचा दिया  गया  था  ।  दूसरे  कामगर  की  चिकित्सा की  जा
 रही

 है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 एएल»  हि  नक



 १०  १८८२  (  )  भारत  पाकिस्तान  वित्तीय  बातों  के  बारे  में  Edis

 शक्तिशाली  ट्रांसफार्मर  एक  ऐसा  यंत्र  होता  है  जिससे  ऊंचे  वॉल्टेज  को  सही  कौर  सुरक्षा

 तरीके  से  नापा  जाता  ह  ।  आलोच्य  ट्रांसफामंर  में  लोहे  का  एक  छोटा  श्रन्तर्भाग  कौर  लच्छी  होती

 है  जो  कि  एक  गोल  इस्पात  की  दं  की  के  प्रकार  रखे  रहते  जिसके  ऊपर  ६६  किलोवाट की  बुशिंग

 wit  मीनल  कवर  चढ़ी  रहती  है  ।  घेरेदार  टंकी  कौर  बुशिंग  में  तेल  भरा  रहता  ह  |  यह  शक्ति

 वाली  ट्रांसफार्मर  श्राफीसीन  इलेक्ट्रोमेकेनिकी  गैलीलियो  जो  इटली  की  एक  विख्यात फर्म  है  के

 द्वारा  बनाया  FAT  था
 ।

 यह  बाहर  के  स्विचयाड  ं  में  लगा  हुआ  उसे  उस  स्थान  पर  लगाने  का

 काम  निर्माता  फर्म  के  इंजीनियरों  की  देख  रेख  तथा  अनुदेशों  के  अधीन  आवश्यक  परीक्षण  करने

 के  उपरांत किया  गया  ।  परीक्षा  करने  के  परिचित  तेल  भी  ठीक  प्रकार  का  पाया  गया  ।  इस  परीक्षण

 का  परिणाम  निर्माताओं को  बताया  गया  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  पुष्टि  प्राप्त  हुई  कि  यह  उपकरण

 काय॑  करने  के  लिये  च्च्  है  ।

 दुर्घटना  के  दिन  ट्रांसफार्मर  जिससे  कि  ६६  किलो  वोल्ट  के  बाहरी  उपकरण  को  बिजली

 लाती  चलाया  तथा  सामान्य  सावधानियां  बरतने  के  पश्चात  धीरे  धीरे  वॉल्टेज  की  शक्ति

 बढ़ायी  गयी  ।  इटेलियन  निर्माता  उस  शक्तिशाली  ट्रांसफार्मर  के  निकट  वॉल्टेज  नाप

 रहा  था  तथा  एक  उपविभागीय  अधिकारी  तथा  दो  कामगरों  की  सहायता  से  उस  उपकरण  का

 कार्य  देख  रहा  था  |

 जब  विद्युत्  उत्पादक  यंत्र  का  वोल्टेज  १०  किलो  वोल्ट  पर  पहुंचा  तो  माप  करने  का  काम  बन्द
 कर  दिया  गया  ।  मीटर  हटा  दिया  गया  ।  उप विभागीय  श्रधघिकारी  तथा  इटेलियन  इंजीनियर

 fae  उत्पादक  संयंत्र  पर  यह  फोन  करने  के  लिये  गये  कि  वोल्टेज  संतोषजनक  ह  ।  ऐसे  समय  यह

 दुर्घटना  घटी  |  ट्रांसफामंर  के  बन्द  होने  के  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  हैं  ।  निर्माताओं के

 प्रतिनिधियों  ने
 इस  घटना  की  सूचना  कारखाने  को  दे  दी  ह  ae  वे  झ्रनुदेशों  की  प्रतिक्षा

 कर  रहे  हैं  ।

 विद्या  उत्पादक  संयंत्र  में  जो  कि  बायें  किनारे  के  बिजली  घर  में  लगा  gar  जिसने  कि
 १४

 १९६६०  के  दिन  अनुसूचित  समय  पर  काम  करना  आरम्भ  कोई  खराबी नहीं  है  ।

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  यह  भाखड़ा  के  पहिले  विद्या  उत्पादक  एकक  की  जांच  में  बायें

 किनारे  के  बिजली  घर  से  नंगल  उर्वरक  कारखाने  को  कभी  बिजली  मिलनी  प्रारम्भ  नहीं  हुई  है  ।

 इसलिये  विद्युत्  संभरण  में  गड़बड़ी  पैदा  होने  पैदा  नहीं  होता  है  ।

 इस  अ्रवसर पर यह भी पर  यह  भी  उल्लेख  कर  देना  उचित  होगा  कि  ६६  किलो वोल्ट सकट  के  भ्रमण  दो

 सिंगल  फेज  टांसफामंर
 भी

 खराब  ज्ञात  होते  हैं  ।  इन  तीनों  टांसफार्मर ों  की  कीमत  १०,००० रु०  के

 लगभग है  ।

 भारत  पाकिस्तान  वित्तीय  ard  के  बारे  में  वक्तव्य

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  मैं  प्राप्ति  ऋतुमति  से  पाकिस्तान
 के

 वित्त
 मंत्री

 के  ऐसे  वित्तीय  मामलों  पर  जित  पर  कि  दोनों  देशों  के  बीच  aay  तक  कोई  समझौता  नहीं

 हुसना
 हाल  में  हुई  बातचीत  के

 संबंध

 में
 एक

 संक्षिप्त  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं
 ।

 ३०  Re Ro
 को  इस  सभा

 में
 दिये  गये  वक्तव्य  में  मैंने  यह  संकेत

 दिया था  कि  उन  प्रश्नों

 का  निपटारा  करने  के  लिये  जिन  पर  कभी  तक  कोई  समझौता  नहीं  हु्आ  हमारे  बीच  प्रगत

 _  wy



 ६४८५  गेर-भ्रनुसूचित  संचालकों  के  प्रति  नीति  के  गुरु  ,  2  १९६०

 बारे में  वक्तव्य

 चीत  होगी  ।  तत्पर्चात् जब जब  प्रधान  मंत्री  सितम्बर  में  सिधु  पानी  १९६०  पर
 हस्ताक्षर  करने

 के  संबंध  में  पाकिस्तान  उस  समय  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री  ने  इन  वित्तीय  प्रश्नों  जिन  पर

 कोई  समझौता  नहीं  हुमा  उल्लेख  किया  ।  पाकिस्तान  के  मंत्री  से  वाशिंगटन  में  भी  मेरी

 एक  संक्षिप्त  मुलाकात  सनौर  हम  दोनों  ने  यह  fea  किया  कि  हम  इन  मामलों  पर  नई  दिल्ली  में

 चर्चा  करेंगे  ।  २३  से  २५  नवम्बर
 के

 बीच  हुई  हमारी  हाल  की  बैठकों
 तथा  बाद

 में  हमारे  अधिकारियों

 के  बीच  जो  वात्तयिं  उनके  द्वारा  ऐसे  मामलों  की  जिन  पर  कोई  समझौता  नहीं  हुसना

 शर भी  कम  हो  तथा  दोनों  पक्ष  एक  दुसरे  के  दृष्टिकोण से  परिचित
 ।  विभाजन

 के  स

 शुक  देश  के  द्वारा  दूसरे  पर  किये  गये  दावों  पर  भी  विचार  किया  गया  जिन्हें  पाकिस्तान  द्वारा  भारत

 को  चुकाया  जाने  वाली  ऋण  की  राशि  के  निश्चय  हो  जाने  तक  निलम्बित  रखा  गया  था  शर  जिनहें

 gy  वित्तीय  समझौने  के  साथ  ही  समायोजित  किया  जाना  होगा  |

 मुझे  भी  इस  बात  से  निराशा  हुई  है  कि  अन्तिम  वार्ता  के  दौरान  भी  अ्रन्तिम  रूप  से  कोई  फैसला

 नहीं  हो  तथापि  में  अनुचित  रूप  से  निराश  नहीं  gar  हूं  ।  ये  चर्चायें  इस  संबंध  में  लाभकारी

 सिद्ध  हुई  हैं  कि इससे  बकाया  वित्तीय  मामलों  के  संबंध  में  दोनों  देशों  का  दृष्टिकोण  स्पष्ट  garg  ae

 इससे  हम  लोग  एक  दूसरे  का  दृष्टिकोण  भर  भी  स्पष्ट  तरीके  से  समझ  सके  हैं  ।

 बातचीत  बहुत  अच्छे  वातावरण  में  हुई  ।  हमने  इन  सदस्यों  का  हल  ढूंढने  के  लिये  पुनः

 मिलने  का  निश्चय किया  है  ।  यह  दोनों  देशों की  इस  इच्छा  का  द्योतक है  कि  इस  लम्बी  वार्त्ता  का  अन्त

 देशों  के  हित  में  हो  ।  अगली  बैठक  का  कार्यक्रम  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री  की  सलाह  से  तय  किया

 |  सभा  इस  बात  से  सहमत  होंगी  कि  में  इस  समय  चर्चा  के  संबंध  में  अधिक  ब्यौरा  नहीं दे  सकता

 हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  ये  इस  संबंध  में  थ घैये  रखें  तथा  ara  करें  कि  इस

 लम्बी  वार्त्ता  के  अन्त  में  दोनों  देशों  को  कोई  सर्वसम्मत  हल  प्राप्त  हो  सकेगा  |  इस  प्रकार  यह  भारत

 शर  पाकिस्तान  के  बीच  की  मंत्री  को  दृढ़  बनाने  का  एक  कदम  होगा  |

 लिलि

 गैर-प्रनुसुचित  संचालकों  के  प्रति  नीति  के  बारे  में  वक्तव्य

 उपमंत्री  :  मैं  गैर-म्रनुसुचित  संचालकों

 के  प्रति  सरकारी  नीति  के  संबंध  में  वक्तव्य  का  संक्षेप  देता  हूं  ।

 ५  geKE  को  कलिंग  एयरलाइन्स  द्वारा  संचालित  डकोटा  एयरक्राफ्ट

 डीजीपी
 की दुर्घटना  ३  झंगस्त  १६५६  को  हुई  aT),  पर  चर्चा के  दौरान  तत्कालीन  परिवहन

 अर  संचार  मंत्री  श्री  स०  का ०  पाटिल  ने  यह  आवासन  दिया था  कि  दुर्घटना  की  जांच  संबंध  वी  प्रतिवेदन
 प्राप्त  होने  पर  स्वतंत्र  चालकों  द्वारा  गैर-सरकारी  उड़ानों  के  संबंध  में  सरकारी  रुख  के  संबंध  में  एक

 विस्तृत  वक्तव्य  दिया  जायेगा  ।  ज्ञापन  सहित  जांच  के  प्रतिवेदन  की  प्रतिलिपियां  जिसमें  सरकार  का
 निर्णय  भी  शामिल  संसद्  पुस्तकालय  में  रखी  गयीं  हैं  ।

 सभा  के  कुछ  सदस्यों  ने  कलिंग  एयरलाइन्स  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  श्र  श्नियमित्तताश्रों  के  ग्रा रोप

 लगाये  हैं
 ।

 सरकार  ने  उनकी  जांच  करने  के
 लिये

 एक  समिति  नियुक्त  समिति  की  जांच  के  श्राघार
 कट  c HITE  or पर

 कलिंग
 एयरलाइन्स  के  विमान  चालकों  ate  इंजी  नियमों  के  वि

 a
 SK  द  Tt  की  जा  रही  है  ।

 nes
 मल  अंग्रेजी में



 १०  १८८२  समवाय  )  विधेयक  ERE

 संचालक के  विरुद्ध  भी  कारवाही करने  पर  विचार  किया  गया  ।  संचालक  को  यह  कारण  बताने
 का

 नोटिस
 दिया  गया

 कि  उसकी  अनुज्ञप्ति  क्यों
 न  रह  कर  दी  जाये  |

 उसके  द्वारा
 दिये

 गधे
 स्पष्टीकरण

 की  सावधानी  से  जांच  करने  के  उपरांत  तथा  समति  के  वक्त  के  पश्चात  से  सं  चालन  के  काय  में  हुये

 सुधार  पर  विचार  करते  हुये  यह  निश्चय  किया  गया  कि  दंड  देने  के  स्थान  पर  चालन  पर  कड़ी  नजर

 रखी  जाये  ।  समय  ने  अ्रपनी  ग्रो रसे  सं  चालन  कुशलता  में  सुधार  करने  की  दिशा  में  पहिले  कदम  के

 रूप  में  व्यवस्थापक  निदेशक  की  सेवायें  समाप्त  कर  द  |

 र  निक मी  SN
 गैर-सरकारी  संचालकों  के  प्रति  सरकारी  रवैये  के  प्रश्न  सभा  में  कई  बार  यह  कहा  गया  हू  कि

 हम  बुनियादी  नीति  को  नहीं  बदलना  चाहते  वह  यह  है  कि  उन्हें  पहिले  की  तरह  काय  करने  दिया

 जाये  लेकिन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ae  wha  क्षमता  की  अनुमति  न  दी  जाये  |  सरकार  ने  इस  मामले

 पर  एक  बार  सावधानी  से  विचार  तथा  वह  इस  नतीजें  पर  पहुंची  कि  विकास  की  वर्तमान

 दशा  में  अपनी  बुनियादी  नीति  को  बदलने  का  कोई  कारण  नहीं है  ।  केवल  इस  आधार पर कि चार पर  कि  चार

 संचालकों  में  से  एक  ने  नियमों  तथा  विनियमों  का  पालन  नहीं  किया  गैर-श्रनुसुचित  संचालकों  का

 राष्ट्रीयकरण  करना  ठीक  नही ंहै  ।  सरकार  का  यह  प्रयत्न  रहेगा  कि  वह  इस  संबंध  में  कड़ी  कार्यवाही

 रे  कि  गेर-म्रनुसुचित  संचालक  नियमों  कौर  विनियमों  का  सख्ती  से  पालन  करें  ।

 में  गेर-प्रनुसुचित  चालकों  के  प्रति  सरकारी  नीति  के  बारे  में  एक  विस्तृत  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखता हुं
 ।

 परिशिष्ट  २,  waar  संख्या  ६४]  |

 कशी  पा

 समवाय  विधायक

 महोदय :  अरब  सभा  श्री  कानूनगो  द्वारा  ३०  १९६०  को  प्रस्तुत  इस  प्रस्ताव

 पर  झाग  चर्चा  करेंगी

 समवाय  PEXE  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 श्री  रंगा  मुझें  विधेयक के  वर्तमान  स्वरूप  से  बड़ा  असन्तोष है  ।  सरकार

 विरोधी  दलों  की  सशक्त  मांग  के  ary  भी  नहीं  झक  रही  है  ।  वह  सेवायों  द्वारा  राजनीतिक  दलों

 को  दिये  जाने  बाले  बन्दों  पर  प्रतिबन्ध  सहीं  लगाना  चाहती  |

 जगन्नाथ  राव  पीठासीन  हुये  ।]

 मुझे  इस  पर  कोई  आइये  क्योंकि  बहुत  दिन  पहले  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  था  कि

 प्रौद्योगिक  समवाय  यहीं  अपनी  इच्छा  से  अपने  मुनाफे  का  कुछ  प्रतिशत  भाग  किसी  राजनीतिक

 दल  को  चन्दे  के  रूप  में  तो  उसमें  कोई  वराई  नहीं  ।

 हमें  समाचारपत्रों
 की

 खबरों  से  पता  चला  है  कि  पिछली  बार  सेवायों  ने  कांग्रेस  दल  को

 जित
 ना

 धन  चन्दे  के  रूप  में  दिया  उस  ग  कुछ  भाग  कुछ  व्यक्तिगत  कांग्रेस मैनों  की  जेबों
 में

 गया

 था  ।
 हमारे  देश  के  राजनीतिक  दल  अपने  सदस्यों  पर  पूरा  नियंत्रण  नहीं  रख  पाते

 ।
 यदि  चन्दा  दल

 को  मिल  भी  तो
 यह  कोई  गारंटी  नहीं  रहती  कि  उसे

 उ
 सी प्रयोजन  के  लिये  खर्चे  किया

 जायेगा  ।

 oe
 जिसके  लिये  कि  चन्दा  दिया  गया  था  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 1407  (Ai)  Lows.



 १७००  समवाय  १  ZERO

 ऐसी  परिस्थितियों  में  सरकार  का  इस  गलत  नीति  पर  रहना  बड़ा  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  भाषण  से  लगता  है  कि  उनको  स्वयं  इस  प्रकार चन्दा  लेना  कोई

 बड़ा  नैतिक  तरीका  नहीं  लगता  |  इसीलिये  उन्होंने  कहा  है  कि  सभी  राजनीतिक  दल  ए  चन्दे  लेते

 हैं  श्र  उनको  कांच  के  घर  में  बैठकर  दुसरों  पर  पत्थर  नहीं  चलाने  चाहियें  ।  यह  बड़ा  गलत  नजरिया

 et

 सरकार को  एक  आदर्श  पेदा  करना  चाहिये  था  ।  लेकिन  सरकार  उसके  लिये  तैयार

 नहीं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  इस  प्रश्न  पर  मत  देने  के  लिये  सभी  सदस्य  स्वतंत्र  होंगे  ।  उन

 पर  दल  का  अनुशासन  नहीं  थोपा  जायेगा  |  लेकिन  उनके  दल  के  सचेतक  ने  सदस्यों  को  वह

 कार  नहीं  दिया  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हमें  उनकी  नेकनीयती  पर  विश्वास  करना  चाहिये  ।  ate  उसके

 पर  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  |  फ़िर  माननीय  मंत्री  यह  दावा  Ha  करते  हैं  कि

 पिछले  चुनावों  के  दौरान  समवायों  से  चन्दे  लेने  में  कोई  भ्रनुचित  बात  नहीं  हुई
 ?

 श्री  waite  मेहता  ने  उनसे  पुछा  था  कि  पिछले  श्राम  चुनावों  के  दौरान  २  करोड़  रुपये  चन्दे  के

 रूप  में  देने  वाले  लगभग  पचास  समवाय  कौन-कौन  से  थे  ate  वह  राशि  एक  बार  में  दी  गई  या

 थोड़ी-थोड़ी  करके  कई  वर्ष  में
 ।

 उन्होंने  पूछा  कि  पिछले  चुनावों  के  बाद  उनमें  से  कितने  समवायों
 को

 परमिटों  या  भ्रनुज्ञप्तियों  वगैरह  की  सुविधायें  दी  गई  ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  ने  वह  सब  नहीं

 बताया  ।  माननीय मंत्री  ने  कहा  कि  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  को  जाकर  उन  समवायों का  लेखा

 स्वयं  देखना  चाहिये  ऐसे  गम्भीर  प्रश्न पर  माननीय  मंत्री को  ऐसा  उत्तर  नहीं  देना  चाहिये  था  ।

 सरकार को  ऐसी  सूचना  इकट्ठी  करके  सभा  के  सामने  रखने  के  लिये  यार  रहना  चाहिये  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  हमें  इस  व्यवस्था  से  इसलिये  कोई  डर  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि

 सरकार  स्वयं  छोटे-छोटे  समवायों  कौर  उपक्रमों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।  पैरवे

 नीतिक  दलों  को
 अधिक  चन्दा  नहीं  दे  मैंने  तब  भी  कहा  था  कि  छोटे-छोटे  समवाय  भी

 २४,०००  रुपये  तक  दे  ही  सकेंगे  |  रोक  छोटे-छोटे  सेवायों  को  तो  सरकार  से  प्र  भी  प्रतीक  भय

 रहेगा  ।
 वे

 तो
 मंत्रियों  के  एक  इशारे  पर  ही  २५,०००  रुपये  दे  देंगे  ।  इसका  मतलब  है  कि  अब  यह  बुराई

 शौर  अधिक  व्यापक  रूप  धारण  कर  लेगी  ।  यह  नया  संशोधन  तो  सरकार  को  कौर  अ्रधिक  शक्ति

 प्रदान कर  रहा  है  ।

 जबकि  ऊपर  से  देखने  पर  यह  लगता  है  कि  सरकार
 ने  विरोधी

 दलों  की  संयुक्त मांग  के  आगे

 झुककर  ही  समवायों  के  पर  R¥,a00  रुपये  की
 सीमा  लगा  दी  है  |

 माननीय  मंत्री  ने  हमारे  स्वतंत्र  दल  पर  कुछ  बड़े  भ्रनुचित  आरोप  लगाये  हैं  ।  उनका  ख्याल
 शायद यह  है  कि  स्वतंत्र  दल  जनता  कौर  शेयर  धारियों  के  हितों  की

 चिन्ता  नहीं  उसे  प्रबन्धकों
 के  ही  हितों  की  परवाह  है  ।  हमने  अपने  दल  के  वक्तव्य  में  स्पष्ट  कहा है  कि  हमारा  दल  निर्बाध
 लोन  का  च्े  प्रयास  का  हामी  हम  शभ्रसामाजिक  कार्यवाहियों को  रोकने  के  लिये  राज्य
 के  नियंत्रन  को  श्रावक  समझते  हैं  ।  इसके  दो

 पहलू  हैं
 ।  समवायों के  भ्रल्पसंख्यक  देयर धारियों  को

 प्रबन्ध  निदेशकों  की  शरारतों से  बचाने  के  लिये
 विधि  में  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  मैंने  स्वयं  ऐसी

 व्यवस्था यें
 बनाने  में  सरकार  की  सहायता की  gl
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 लेकिन  इसका  दूसरा  पहलू  यह  भी  है  कि  अल्पसंख्यक  बहुसंख्यक
 शेयर धारियों

 के
 मतभेदों

 का  लाभ  सरकार  औद्योगिक क्षेत्र  में  स्वयं  अपनी  शक्ति  बढ़ा  लेती  है  ।  हम  इसे  भ्रनुचित

 मानते  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  सरकार  की  शक्ति  न्यूनतम  रहनी  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री  उनके  सहयोगियों ने  श्री  मसानी  पर  अनुचित  wars  लगाया  है  कि  वह

 हर  सरकारी  विनियमन  कौर  एक  समवाय  द्वारा  दूसरे  में  विनियोजन  के  विरुद्ध  हैं  ।  श्री  मसानी  ने  भ्रपनी

 श्रीमती  टिप्पणी  में  केवल  इतना  कहा  है  कि  जो  समवाय  भ्र पनी  आस्तियों  २०  प्रतिशत से  अधिक

 भाग  दूसरे  समवायों  में  विनियोजित  करता  उसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  दण्डित  करने  की  शक्ति  सरकार

 को  ग्रहण  नहीं  करनी  चाहिये  ।  यदि  आपको  २०  प्रतिशत  की  सीमा  निर्धारित  करनी  तो  भविष्य  के

 लिये  करें  ।  ऐसे  विनियोजनों की  मंजूरी  शेयरधारियों  से  लेने  की  व्यवस्था  होनी  सरकार  को

 उससे  कोई  सरोकार  नहीं  ।  उन्होंने  विरोध  तो  नहीं  किया  ।

 हम  नहीं  चाहते  कि  औद्योगिक  समवायों  के  मामलों  में  सरकार  श्रावइ्यकता से  प्रिक  हस्तक्षेप

 की  शक्तियां ग्रहण  करे  ।  इसका  यह  मतलब  तो  नहीं  कि  हम  श्रौद्योगिक क्षेत्र  में  अराजकता  के  हामी

 हैं  ।  ऐसे  लगाना  बड़ा  प्रन चित च्े  है  |

 सरकार  इतनी  व्यापक  शक्तियां  ग्रहण  कर  रही  है  ।  इसका  अथ  है  कि  समवाय  विधि  प्रशासन

 के  लिये  इतनीਂ  झा क्ति यां ग्रहण  की  जा  रही  हैं  ।  राज  सरकार  दा सन दल  के  हितों  से  स्वतंत्र  नहीं  हो

 सकती  |  सरकार  पाठक  दल  लगभग  एक  ही  हैं  ।  अरब  इस  बात  की  क्या  गारन्टी  है  कि  समवाय

 विधि  प्रशासन  शासक दल  के  राजनीतिक  हित  नहीं  साधेगा  ?

 समवाय  विधि  में  इतने  भ्रमित  अण्डों  की  व्यवस्था  लेकिन  श्राइचये  की  बात  है  कि  उनकी

 पकड़ में  कोई  भी  उद्योगपति  नहीं  भ्राता  ।  बस  केवल  एक  मूंदड़ा  को  सरकार  ने  देखा  कि  वह  शरारतें

 करता  उसके  खिलाफ  सारी  व्यवस्था यें  लागू  कर  दी  गईं  |  उस  पर  मुकदमों  की  भरमार  हो  गई
 ।

 लेकिन  हमारे  देश  में
 जो

 दर्जनों  मुंदड़ा  वे  क्यों  समवाय  विधि  प्रशासन  की  पकड़  में  नहीं  जाते
 ?

 इसका  कारण  यही  है
 कि

 सरकार  खुद  इन  व्यवस्थाओं  को  लागू  नहीं  करना  चाहती  |  उस  तरफ  से

 आंखें  मूंद  लेती  है
 ।

 इसीलिये  कि  उद्योगपति  कांग्रेस  को  चन्दा  देते  हैं
 ।

 शर  इसी  के  लिये  उद्योगपति

 कांग्रेस को  चन्दा  देते  हैं  ।

 इसीलिये मेरा  सुझाव  है  कि  विधि  प्रशासन  को  सरकार  के  अधीन  न  रखा  जाये

 उसे  एक  सं विहित  झ्रायोग  का  रूप  दे  दिया  जाये  ।  तब  शासक  दल  उसे  प्रभावित  नहीं  कर  पायेगा  ।

 में  शासक  दल
 को

 एक  चेतावनी  देना  चाहता  हूं
 ।

 यह  चेतावनी  सभी  दलों  के  लिये  हर  दल

 को  जनता  से  मिलने  वाले  बन्दों  पर  ही  निर्भर  करना  चाहिये  ।  यदि  जनता  किसी  दल  को  चन्दा  देने

 के
 लिये  तैयार

 नहीं  तो  उस
 दल

 को  उसका  परिणाम  भुगतना  चाहिये  |  महात्मा  गांधी  को  तो

 कभी  भी  चन्दे  की  कमी  नहीं  पड़ी  ।  व्यक्तियों  के  चन्दे  ake  समवायों  के  चन्दे  में  जमीन  का

 अन्तर  है
 |

 गांधी  जी  ने  स्वयं  इन  दोनों  में  विभेद  किया  था  ।  कांग्रेस  को  भी  इसके  लिये  साहस  बटोरना

 चाहियें
 ।

 उसे  जनता  से  तराशा  करनी  चाहिये
 ।

 सभी  दलों  को  जनता  को  ही  बनाना  चाहिये
 ।

 यदि  कांग्रेस  समवायों  से  चन्दा  तो  परोक्ष  रूप  से  स्वीकार  करेगी  कि  वह  जनता
 से

 दूर

 जा  पड़ी  है
 ।

 इसका  परिणाम  उसे  भुगतना  ही  पड़ेगा ।

 मैं  इस  विधेयक  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।



 Rg9oR  समवाय  )  विधेयक  गुरुवार  ,  १  ReKO

 फी  हो०  ato  मुकदमों  )
 :

 समवाय  विधेयक
 पर  हमारी  चर्चा  अब

 अन्तिम
 में  है  ।

 इस  विधेयक  से  हमें  पूरी  तौर  पर  सन्तोष  नहीं  ग्रा  है  ।  इसकी  व्यवस्थापकों  को  कुछ  व्यापक

 रूप  दिया  जाना  चाहिये  था  ।  फिर  यह  एक  अच्छा  विधेयक  है  ।  विशेष  लेखा-परीक्षा  की  व्यवस्था

 बड़ी  भ्रच्छी  है  ।  सरकार  कुछ  संशोधनों  को  आसानी  से  स्वीकार  कर  सकती  थी  ।  मजदूर  भ्रांदोलन  के
 सभी  नेताओं  ने  मांग  की  थी  कि  समवायों  के  बन्द  होने  की  स्थिति  में  संबंधित  मजदूरों  को  मिलने  वाले

 छंटनी-प्रतिकर की  अधिकतम  सीमा  १,०००  रुपये से  बढ़ाकर  Koo  रुपये  की  जानी  चाहिये  |  सरकार

 ने  इसको भी  स्वीकार नहीं  किया

 पहले  के  प्रबन्ध  के  सोल  विक्रय  अभिकर्त्ता बन  जाने  के  संबंध  में  विधि  की  कुछ

 त्रुटियां दूर करने दूर  करने  की  कोशिश  तो  की  गई  लेकिन  सरकार  यह  चाहती  है  कि  तीन  वर्ष  की  अवधि  में

 भी  पहले  के  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताश्रों  को  सोल  विक्रय  अभिकर्त्ता  नियुक्त  किये  जाने  चाहियें
 ।

 इसमें  हमें
 सावधानी  से  काम  लेना  इसलिये  कि  प्रबन्ध  अभिकर्ता  लोग  बड़े  चालबाज़  होते  हैं  ।

 श्री  रंगा  ने  सेवायों  द्वारा  राजनीतिक  दलों  को  दिये  जाने  वाले  बन्दों  का  प्रदान  भी  उठाया  था

 इस  पर  काफी  बहस  हो  चुकी  इसलिये  मैं  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  कल  श्री  श्रीमान  मेहता  ने  एक

 वक्तव्य  दिया  था  ait  माननीय  मंत्री  ने  उसका  खंडन  किया  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसमें

 तथ्य कया  हैं  ?  सरकार
 को

 उसके  संबंध  में  तथ्य  इकट्  करने  सभा  के  सामने  रख  देने  चाहियें  ।

 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  बात  कहां  तक  सच  है  कि  Feat  के  चुनावों  के  समय  ५०  सेवायों  ने

 कुल  मिलाकर  २  करोड़  रुपये  का  चन्दा  कांग्रेस  को  दिया  था  ।

 माननीय  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  कल  कहा  था  कि  यदि  चन्दा  लेने  का  अधिकार

 केवल  व्यक्तियों
 को

 दे  दिया  तो  भी  वे  किसी  न  किसी  बहाने  समवायों  की  निधियों  से  उन  बन्दों
 की

 राशि  निकाल  सनौर  विधि  को  नाकाम बना  देंगे  ।  यदि  परिस्थिति  वास्तव  में  इतनी  ही  बिगड़ी

 हुई  तो  उसे  ठीक  किया  जाना  चाहिये
 ।

 श्री  रंगा  ने  इसके  कुछ  कौर  भी  पहलू  हमारे  सामने  रखे  हैं
 ।

 उन  पर  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।

 हम  श्री  रंगा  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  कि  समवाय  विधि  प्रशासन  बिल्कुल  wears  है  ।  वह

 काफी  सक्षम  संगठन  है  सनौर  उसके  प्रतिवेदनों  से  हमें  बड़ी  मदद  मिलती  है  ।  यह  जरूर  है  कि  उसने
 कभी-कभी  वह  तत्परता  नहीं  दिखाई  जिसकी  उससे  aren  थी  ।  लेकिन  यदि  समवाय  विधि  प्रशासन

 को  संसद  का  नैतिक  सेन  कौर  सरकार  का  इदारा  मिल  तो  उसमें  तत्परता  झरा  जायेगी  ।

 औसतन तब  वह  कर  श्रपवंचकों  को  चुन-चुन  कर  सामने  लाता  जायेगा  ।

 हमें  प्रजनक  धन-दौलत  जमा  करने  वाले  समाज  के  विरुद्ध  लड़ने  के  लिये  समाजवाद

 ने  ही  प्रेरणा  दी  है  ।
 हम  उसके  स्थान  पर  समाजवादी  समाज  बनाना  चाहते  हैं  श्री  मसानी  उसके

 स्थान  पर  समाजवाद  बल्कि  समृद्धिशील  समाज  लाने  की  बातें  करते  हैं  |  हमें  उससे  कोई  विरोध

 नहीं  यदि  वह  समृद्धि  वास्तविक  हो  कौर  समूची  जनता  के  लिये  हो  ।  हम  एक  ऐसा  समाज  बनाना

 चाहते  हैं  जिसमें  हर  व्यक्ति
 को  विकास  का  समान  अवसर  मिले

 ।
 मैँ  मानता  हूं  कि  यह  विधेयक

 वादी  समाज  की  कोई  बड़ा  या  महत्वपूर्ण  काम  नहीं  लेकिन  उसकी  शोर  थोड़ा  इशारा  तो
 करता है  ।

 अरब  देश  के  पूंजीपतियों को  अपना  धन  समा  ज
 सेवा  के

 कामों
 में  लगाना  चाहिये  ।  उनमें  कुछ

 eS घड़े  योग्य  व्यक्ति  हैं
 ।  उनको  समाज

 ता
 लेवा  करनी  चाहिये  हए

 मूल  श्र ग्रे  भग  में
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 समय  द्  गया  है  कि  देश  के  सभी  वर्गों  को  एक  होकर  मिलकर  देश  का  विकास  करने  में

 जुटना  चाहिये  ।  श्री  मसानी  से  मेरी  है  कि  वह  अपनी  प्रतिभा  इसी  दिशा  में  लगायें  |

 वर्त  मान  अर्ज़ नकारी समाज  से  लड़ने  के  लिये  हमें  कुछ  वै  मानिक  कार्यवाही  भी  करनी  पड़ेगी
 ।

 यह  विधेयक  हमें  उस  दिशा  में  थोड़ा  सा  ही  कुछ  तो  बढ़ाता है  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि  इसमें

 त्रुटियां  sae  इससे  हमें  सन्तोष  नहीं  इसलिये में  इसका  स्वागत  करता

 श्री  सोमानी  अब  इस  अवस्था  मैं  इस  विधेयक  का  ब्यौरेवार  विश्लेषण  नहीं

 करना  चाहता  ।  PEXE  के  शभ्रधिनियम  ने  पहले  ही  सरकार  को  पर्याप्त  दोस्तियाँ दे  रखी  थीं  sa

 विधेयक  ने  उनको  झ्र धिक  व्यापक  बनाने के  साथ  कुछ  नयी  शक्तियां भी  देने  की  व्यवस्था की  है  ।

 यह  विधेयक  शास्त्री  समिति  की  सिफारिशों  से  भी  चरागे बढ़  गया  है

 हमारे  देश  में  बड़ी  संख्या  में  छोटे  श्र  मझोले  ड  के  समवाय  बन  रहे  हैं  ।  समवाय  विधि

 प्रशासन  को  उनका  पथ  प्रदान  उनकी  सहायता  करनी  चाहियें  |  ऐसे  समवायों  को  इस  विधेयक

 की  जटिल  व्यवस्था यें  समझने  पालन  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है

 कि  केन्द्र  में  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  साथ  ही  विभिन्न  प्रादेशिक  केन्द्रों  को  भी  अधिक  कार्यों

 क्षम  बनाना  चाहिये ।  उनको  विशेषज्ञों  की  सलाह  मिलती  रहनी  चाहिये  ।

 समवाय  विधि  प्रशासन को  कदाचारों  कौर  गड़बड़ी  के  उन  मामलों  पर  ही  अधिक  समय  खर्चे

 करना  चाहिये  जो  वास्तव  में  गम्भीर  किस्म  के  छोटे-मोटे  शर  प्रविधि  से  संबंध  रखने  वाले  मामलों

 पर  नहीं  ।  FEXG  के  अधिनियम  के  प्रशासन  के  बारे  में  कोई  भी  ऐसी  बड़ी  शिकायत  नहीं  are  कि

 लोगों  को  तंग  किया  गया  ।  अरब  चूंकि  ate  भी  अधिक  व्यापक  शक्तियां  ग्रहण  की  जा  रही  इसलिये

 समवाय  विधि  प्रशासन  को  इस  मामले  में  पहले  से  रिक  सतक  रहना  चाहिये  |

 सरकार  द्वारा  इतनी  व्यापक  शक्तियां  ग्रहण  करने  का  एक  परिणाम यह  हो  रहा  है  किं  विदेशी

 समवाय  कुछ  भ्राशंकित  हो  We  |  इस  समय  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  बड़ी  आवश्यकता  इसलिये  हमें

 विदेशी  विनियोजन ों  को  शभ्राकषित करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।  समवाय विधि  विभाग  को

 ऐसी  स्वस्थ  परम्परा यें  बनानी  चाहियें  कि  विदेशी  समवाय  झ्राश्ंकित  न  हो  पायें  ।  इस  विधेयक  में

 व्यवस्था की  गई  है  कि  भ्रवक्षयण  निधि  के  लिये  उचित  राशि  रखे  बिना  समवाय  लाभांश  की  घोषणा

 नहीं कर  सकेगा  ।  प्रशासन  को  इस  शक्ति  का  प्रयोग  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि

 इसके  कारण
 उत्पादक

 उपक्रमों  के  लिये  पूंजी-निर्माण की  प्रक्रिया  में  बाघा  न  पड़  पाये  ।  पूंजी-निर्माण

 के  लिये  उचित  वातावरण  बनाने  के  लिये  कभी-कभी  यह  भी  जरूरी होगा  कि  अवक्षयण  के  लिये

 पर्याप्त  राशि  न  रख  पाने  पर  भी  लाभांश  घोषित  किया  जायें  ।

 इसी  अ्रन्तर  समवाय  विनियोजनों  या  विक्रय  भ्र भि कर्त्ता  करारों  के  संबंध  में  जो  शक्तियां

 उनका  प्रयोगा
 भी

 ऐसे  ढंग  से  किया  जाना  चाहिये  कि  समवायों  को  तंग  न  होना  पड़े  ।

 समवायों
 के  सही  किस्म  के  कामों  में  सरकारी  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  ।

 सरकार  को  तमाम  तरह  की  मंजूरियां  देने  में  लालफीताशाही  नहीं  चलानी  चाहिये  ।  अभी

 कल  ही  योजना  झ्रायोग  के  उप  सभापति ,  श्री  वी०  eto ०  कृष्णमाचारी  ने  झपने  एक  भाषण

 में  कहा  है  कि  दो  योजनायें  का  हमारा  श्रुति  यह  है  कि  योजनाओं  की  कार्यान्वित

 wee कें
 लिये  अपनी  प्रशासकीय  काय

 जमता
 तौर  ईमानदारी  बढ़ाना  बड़ा  आवश्यक  है  |  समवाय

 a  ae

 —- Tra  अंग्रेजी  में  ।



 Sov  )  १  tego (

 विधि  santa  aga  स्कंध  उपक्रमों  के
 विकास

 में  बड़ा  महत्वपूर्ण  योग  देना

 इस  उसे  भी  इतनी  ही  किये-क्षमता  दरकार  हैं  ।

 निबटारे में  विलम्ब  होने  यहां  के  समवाय  विदेशी  वि नियोजकों  के

 दिमाग़  में  भी  बड़ी  झ्राशंकायें  रहती  अधिकांश  सरकारी  विभागों  में  लालफीताशाही

 चलती  है  |  इसका  हमारी  समूची  भ्रमण-व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  विदेशी

 योजकों  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  में  बड़ा  विलम्ब  होता  है  ।

 सेवायों  द्वारा  राजनीतिक  दलों  को  दिये  जाने  वाले  बन्दों  के  प्रश्न  पर  मुझे  अधिक  कुछ  नहीं

 कहना है  ।  मैं  सिफ॑  एक  गलतफहमी दूर  करना  चाहता  जिसका  श्री
 त्यागी  जी

 ने
 कत  जिक्र

 किया  ari  उनको  ग़लतफहमी यह  है  कि  चीनी  are  सुती  कपड़ा  उद्योगों पर  एक  भ्र निवार्य

 उपकर  जैसा  लगा  दिया  गया  था  कांग्रेस के  चन्दा  इकट्ठा करने  को
 |

 मुझे  इसकी  थोड़ी

 जानकारी है  ।

 मंत्रियों का  तो  इस  से  कोई  संबंध ही  नहीं  ।  कांग्रेस  के  कुछ  समर्थक  अपनी  इच्छा  से
 उन

 सेवायों  के  पास  कांग्रेस  के  लिये  चन्दा  लेने  गये  यह  सही  है  कि  चन्दे की  राशि  को  एक

 मोटे  तौर  पर  इस  ara  पर  निर्धारित  किया  गया  था  कि  किस  का  उत्पादन  कितना

 कुछ  सूती  कपड़ा  मिलें  ऐसी  भी  जिन्होंने  एक  पाई  भी  नहीं  दी  थी  ।  इसलिये  उसे  अनिवार्य

 उपकर  कहना  ग़लत  है  ।

 यदि  लोग  चाहते  हैं  कि  चुनावों  पर  बड़ी-बड़ी  रकमें  खर्चे  न  की  तो  उस  के  लिये  चुनाव

 की  प्रक्रिया  को  संशोधित
 करना  चाहिये

 ।  लेकिन  जब  तक  चुनावों  पर  बड़ी-बड़ी  राशियां

 खर्च  करने  की  व्यवस्था  तब  तक  चन्दा  इक्ट्ठा  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगना  चाहिये  ।

 भ्रमरी का  में  यह  व्यवस्था  राजनीतिक  पार्टियों

 अपने  बन्दों का  हिसाब  प्रकाशित  करना  पड़ता  है  ।  यह  व्यवस्था बड़ी  भ्रमणी  है  ।  जनता

 को  पता  चल  जाता  कि  किस दल  को  कहां  से  रुपया  मिला  है  |  लेकिन

 समवायों
 से

 मिलने  वाले  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  सर्वथा  अनुचित  होगा  |

 ma  हम  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना at  समारम्भ  करने  जा  रहे  तृतीय  योजना

 में
 निजी

 क्षेत्र  में  औद्योगीकरण  का  काफी  ast  adam  सम्मिलित  है  ।  इसलिये  wa

 हमारे देश  में  हजारों  नये-नये  समवाय  खड़े  होंगे  ।  समवाय  विधि  प्रशासन  का  यह  दायित्व

 होगा  कि  उन  समवायों  की  प्रगति में  कोई  बाघा  न  पड़े  ।  उसे  उद्योगों  की  आवश्यकताओं की

 झोर  पर्याप्त  ध्यान देना  चाहिये  ।

 fat
 wo

 चे  गुह  (  बारसाट  )  :
 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सभा ने  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  विधेयक  लगभग  उसी
 रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  समवाय

 १  १९५६ से  लागू  किया  गया  था
 ।

 उस  के  लगभग  एक  वर्ष  बाद  ही  उस  के  कार्यों  का

 पुनरीक्षण  करने
 के

 लिए
 शास्त्री  समिति  नियुक्त  की  गई  उस  समिति  की  सिफारिशों

 समवाय  विधि  विभाग  के  सुझावों  के भ्राघार  पर  ही  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है
 इस  विधेयक  की  विशेष  बातें  यह  विशेष  लेखा  ग्रंथों  के

 सट्टेबाजी  के  बारे  में
 मैनेजिंग  एजेन्ट  शादी की  प्रथा  को  ख़त्म  करना

 शादी
 ।

 ———

 मल  ग्रंग्रजी  में
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 इस  में  असाव॑जनिक  सेवायों  विशेषाधिकारों को  भी  कछ  कम  किया  गया  है

 परन्तु  अब  भी  इस  अ्रधिनियम  के अ्रन्तगेंत  उन्हें  काफ़ी  उन्मुक्तियां  दी  गई  gi  यदि इन

 ने  उचित  रूप  से  व्यवहार नहीं  किया  तो  है  इन  विशेषाधिकारों

 उस्पक्तियधों  को  कम  करनें  के  fag  सरकार  को  फिर  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करना

 पड़  जाये  ।

 श्री  रंगा  ने  इस  के  बारे  में  बताया  सरकार  को  के  निजी  कामों  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करना  चाहिये  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  जब वह  ज़माना  बीत  गया  है  जब

 सरकार  देवा  के  सार्वजनिक  कामों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करती  थी  ।  अब  तो  सरकार  देश  के  सभी

 लोगों  की  दैनिक  शअआआवश्यकताओं  पर  नियंत्रण  करने  के  भी  अधिकार  लेती  है  |  उन्हे

 समझना  चाहिये  कि  हमारी  आयोजित  अर्थ-व्यवस्था  है  ।  पहली  दौर  gat  योजनाएं

 समाप्त हो  गई  हैं  कौर  तीसरी  योजना  आरम्भ  होने  को  है  ।
 इसलिए  aaa  है  ि

 उद्योग  कौर  व्यापार  पर  सरकारी  नियंत्रण  हो

 मेरे  विचार से  खण्ड  eo  में  कोई  बात  ग़लत  नहीं  है  ।  समवाय  जो  चाहें  राजनतिक

 दलों  को  दे  सकते  हैं  ।  सरकार की  करारोपण  नीति  के  कारण  ऐसे  थोड़ ेसे  ही  लोग  बचते

 हैं  जो  राजनैतिक  दलों  को  waar  ga  संस्थानों  को  कछ  धन  दे  सकें  ।  श्र  यह

 संभव  नहीं
 है  कि  हम  पहले  की  तरह  दरवाज़े-दरवाज़े  पर  जा  कर  दलों के  लिए  चंदा  इक्ट्ठा

 करें
 |  इसलिए  ऐसी  व्यवस्था  होना  श्रावक  है  कि  समवाय  अपनी  इच्छा से  दलों  को  जो  चाहें

 दे  सके ं।

 मेरे  मित्र  श्री  त्यागी  ने  कहा  fe  इस  सेਂ  भ्रष्टाचार को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  में

 समझता  हू ंकि  राज  सार्वजनिक  जीवन में  बहुत  भ्रष्टाचार  है  कौर  सरकार  को  इस के

 बारे
 में  कार्यवाही  करनी  चाहिए

 ।  परन्तु में  नहीं  समझता
 राजनैतिक  दलों

 को  अंशदान

 मिलने  के  कारण  भ्रष्टाचार  अधिक  फैलेगा  |

 श्री  रंगा  ने  बताया कि  राजनैतिक  दलों  के  कार्यक्रम  art  होने पर  भी  वह

 सब  इस  मामले में  एक  मत  हैं  कि  समवायों  द्वारा  राजनैतिक  दलों  को  dae  देने  का

 उपबन्ध  नहीं  बनाया
 जाना  चाहिए

 |  केवल  कांग्रेस  को  नीचा  दिखाने  के  उद्देश्य  से  सभी

 विरोधी  दल  एक  मत  होकर  इस  उपबन्ध  का  विरोध  करते  रहे  मालूम  होते  हैं  क्योंकि  wk

 किसी  बात  पर  या  नीति  पर  तो  उन  में  कोई  समझौता  हो  नहीं  पाता

 में  बताना चाहता  हूं  कि
 केवल  कांग्रेस  ही  अंशदान  नहीं  लेंगी  अपितु  अरन्य  सभी

 भी  ग्रेग  दान  ले  सकेंगे  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  प्रशासन को  दिए  गए  अधिकारों की  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इन  अधिकारों  के  कारण  विधि-विभाग  सेवायों  का  उत्पीड़न

 नहीं  करेगा
 ।

 जब
 समवाय  अधिनियम  संसद्  में  पारित  gat  था  उस  तत्कालीन  वित्त  मंत्री

 श्री  देशमुख  ने  कहा  था कि  इस  विभाग  पर  समवाय  शझ्रधिनियम  के  प्रशासन  की  हदी

 जिम्मेदारी  नहीं  है  सेवायों  से  संबंधित  oa  संस्थानों  जैसे  स्टाक

 वित्तीय  निगमों  शादी  के  प्रशासन  की  भी  जिम्मेदारी  इसपर  है  ।  सरकार  को  उन  के  इन

 शब्दों  को  भूल  जाना  नहीं  चाहिए  शर  अब  इस  प्रकार के  उपबन्ध  बनाने  चाहिएं

 जिस  स्टाक  एक्सचेंज  जैसी  संस्थायें  समवाय  विधि-प्रशासन  के  भझ्रधीन  करा  जायें  |
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 हम  वित्तीय  प्राधिकारों  तथा  आर्थिक  झधिफारों  का  विकेन्द्रीकरण  कर  रहे  हें  ।  ऐसा

 करने  के  लिए  भ्रावश्यक  है  कि  उद्योगों  अवाद  के  विकास  के  अवसर  कम  पूंजी  वालें

 व्यवसायों  को  मिलें  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  समवाय  विधि  प्रशासन  कम  पूंजी  वालों

 की  सहायता  करें  जिस  से  कम  पूंजी  व्यक्तियों  को  उद्योगों  में  शामिल  कराने  की

 सरकारी  होती  लागू  हो  सके  ।

 पंडित  go  चं०  mat  (  हापुड़  )  :
 मैं  इम  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  क्यों कि

 इसकें  द्वारा  समवायों  का  कुप्रबंध  तथा  लेखों  को  अच्छी  तरह  रखने  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  समवायों  में  इस  के  अनुसार  काम  हो  क्योंकि  में  समझता हूं
 कि  ऐसा

 होने से  व्यक्ति  में  काम  करने  का  उत्साह  बढ़ता  है  ।

 राजनीतिक  दलों  को  ग्रंदादान  दिए  जाने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  |  म

 विरोधी  पक्ष  को  बताना  चाहता हूं  कि  इंगलैंड  में  भी  व्यापारी  कंज़रवेटिव  पार्टी  को  अंशदान  देते

 हैँ  उनकी  नीतियां  समान  होती  हैं  तौर  लेबर  पार्टी  को  लेबर  यूनियनों  से

 दान  मिलते  हैं  कयोंकि  उनकी  नीतियां  समान  होती  हैं  ।  परन्तु  ्र भाग्य वद  भारत  में  हमारे

 सामने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  को  स्थिर  करने  काप्र इन  है  कौर  इंगलैंड  के  समान  केवल

 समान  दृष्टिकोण  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 भारत  में  मुख्य  दल  दो  एक  कांग्रेस  तथा  दूसरा  साम्यवादी  ।  दल  दल  इस

 मामले  में  महत्वहीन  हूँ  ।  कांग्रेस  का  पिछले  कई  वर्षों  से  शासन  है  शौर  देश  में  स्थिरता  लाने

 में  वह  सका  हुई  है  ।  सरकारी  मौर  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  प्रगति  हुई  है  ।  उद्योग

 ate  वाणिज्य  के  विकास  के  लिये  स्थिरता  आवश्यक  है  श्र  यदि  समवाय  कांग्रेस  को

 चंदा  देते  हूं  तो  इस  लिये  कि  कांग्रेस  के  होने  से  देश में  स्थिरता  भी  बनी  रहेगी  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  उद्योग  शादी के  विकास  के  तरीकों का  लगाने  के  लिये

 एक  गवेषणा  विभाग  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  दामानी
 :  मैं  शास्त्री  समिति तथा  संयुक्त  समिति  को  धन्यवाद  देता  हूं

 कि  उन्होंने इस  विधेयक  की  कियां  दूर  करने  के  लिये  बड़ा  परिश्रम किया  है  ।  परन्तु  |  उपबन्धों

 में  इन  कमियों  को  डर  करने  में  जो  संशोधन  किये  गये  हैं  वह  इस  प्रकार  के  हैं  कि  उनसे

 बढ़ने  की
 ~

 fi  हैं  ।

 में  समझता  हूं  कि  विशेष  लेखापरीक्षा
 का  उपबन्ध  होने  से  संभव  है  कि  कोई

 व्यक्ति  केवल  विरोध  की  भावना  से  प्रशासक  को  श्रथवा  सरकार  को  विशेष  लेखापरीक्षा  के

 लिये  लिख  दें  site  समवाय  को  बेकार  ही  में  तंग  उसकी  प्रतिष्ठा  को  धक्का  दुआ

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  प्रकार  की  शिकायत  मिलने  पर  सरकार  उसकी  पुरी  जांच  कराये  और
 तब  विशेष  लेखापरीक्षा के  आदेश  दें

 इस  समय  लाभांशों  की
 घोषणा  अवक्षयण  anf  को  निकाल  कर  नहीं  की  जाती  है  ।

 परन्तु  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  बाद  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  रहेगी
 ।

 मैं  समझता हूं  कि
 यह  उपबन्ध  नये  तथा  पुराने  दोनों  समवायों  के  लिये

 अ्रहितकर  होगा
 ।

 इसलिये  अनुरोध  करता

 हूं  कि  इस  धारा  को  उदारता  से  लागू  किया
 —_————— Le

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 धारा  FER,  ३७०,  ३७२  झर  VEY  एक  समवाय  की  पूंजी  दूसरे  समवाय
 में  लगाने  के

 बारे में  इन  उपबन्धों  को  कठिन  इसलिये  बनाया  जा  रहा  है  क्योंकि  दुरुपयोग  के  कुछ  मामले

 सामने  त  हैं  ।  यदि  इसकी  जांच  की  जाये  तो  पता  लगेगा  कि  इस  पद्धति  से  उद्योगों  के

 विकास  में  लाभ  होता  है  ।  केवल  ऐसा  कुछ  नियंत्रण  लगाया  चाहिये जिससे  पूंजी  का

 दुरुपयोग न  हो  सके  |  इसके  बारे  में
 भी

 मेरा  यही  we  है  कि  इसको  भी
 उदारता

 से  लागू

 किया  जाये  जिससे  देश  के  उद्योग  के  विकास  में  कोई  बाधा  उत्पन्न  न  हो  सके

 में  समझता  हुं  कि  प्रबन्धक  की  नियुक्ति  तथा
 उसकी  gr: fere fet  के  लिये भी  सरकार

 की  भ्र नुम ति  लेने  के  उपबन्ध  से  हानि  होने  की  संभावना है
 |  इसलिये  इसको  लागू  करने  में

 भी  उदारता  बरती  जानी  चाहिये ।

 शी  ब्रज राज  सिंह  :  उपाध्यक्ष  इस  बिल  की  कुछ  का

 में  स्वागत  करता  हूं  ।  खास  तौर  से  स्पेशल  wise  के  सम्बन्ध  में  जो  व्यवस्था  की  गई  वह

 स्वागत  करने  योग्य  है  |  मैँ  समझता  हूं  इस  व्यवस्था  से  कम्पनियों  को  जनता  के  हित  में

 चलाने  में  सहायता  मिलेगी  कौर  जनता  को  लाभ  होगा

 परन्तु  मुझे  दुःख  है  कि  इस  सदन  में  काफी  वाद-विवाद  के  बावजूद  भी  सरकार  कुछ  इस

 तरह  की  व्यवस्था  करने  को  सहमत  नहीं  हुई  जिससे  देश  का  राजनीतिक  जीवन  शुद्ध  और

 पवित्र  बन  सकता  |  मेरा  मतलब  राजनीतिक  पार्टियों  को  तथा  राजनीतिक कार्यों  के  लिये

 कम्पनियों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  बन्दों  से  है  ।  मुझे  दुःख  है  कि  बार-बार  सरकार  की  तरफ

 से  इस  सम्बन्ध  में  जो  व्याख्यायें  की  गई  हैं  वे  देश  की  जनता  को  यह  विश्वास  दिलाने  में  सफल  नहीं

 होंगी  कि  झाज  का  शासक  दल  कम्पनियों  से  चन्दे  लेने  का  इच्छुक  नहीं  है  वह  ea  में

 कोई  ऐसा  पवित्र  राजनीतिक  जीवन  प्रारम्भ  करना  चाहता  है  जिससे  कोई  कितना  ही  छोटे

 से  छोटा दल  या  पार्टी  क्यों  न  हो  ae  भी  शासकीय  पार्टी  के  बारे  में  या  दूसरी  चीजों  के  बारे  में

 अपनी  इच्छाओं को  तथा  ate  विचारों को  स्वतंत्रता पु वंक व्यक्त  कर  सकती  है  ।  खास  तौर

 पर  ऐसे  समय  में  जबकि  देश  गरीबी  के  दौर  में  से  गुजर  रहा  अच्छा  होता  नगर  सरकार  इस

 बात  का  प्रयत्न  करती  कि  राजनीतिक  पार्टियां  चुनावों में  कम  खे  करें  ।  यह  दलील  देना  कि

 चूंकि  चुनावों  में  बहुत  भ्रमित  खर्च  होता  है  भ्र  चूंकि  कसर  मध्यम  वर्ग  या  निम्न  वर्ग  के

 लोग  चुनाव  में  खड़े  होते  हैं  जोकि  का  ख  ज  बर्दाशत  नहीं  कर  सकने  इसलिए  राजनी  तिक

 पार्थियों
 के  लिये  हमें  ऐसी

 व्यवस्था  रखनी  पड़ी  ठीक  नहीं  है  ।  मेँ  समझता  हूं  कि  aw  की

 पृष्ठभूमि  में  यह  कोई  उचित  दलील  नहीं  है  ।  अरब  जबकि  सरकार  ने  यह  तय  कर  लिया  है

 कि  राजनीतिक पार्टियां  कम्पनियों  से  चन्दा  ले  सकती  हैं  तो  सरकार  को  चाहिये कि  वह  यह  व्यवस्था

 करे कि
 कम  से  कम

 ऐसे  बन्दों  पर  इनकम-टैक्स जरूर  लिया  जाये  ।  मुझे  डर  है  कि  जो  आजकल

 व्यवस्था  ह  उसके  मुताबिक  उस  चन्दे  को  जो  राजनीतिक  दल  को  दिया  जाता  है  या  जो

 नीतिक  कार्यों  के  लिये  दिया  जाता  उसे  व्यापार  चलाने  के  कार्य  में  खच  किया  हुआ  माना

 जा  सकता  है  इस  दृष्टि  से  कोई  भी  at  जो  व्यापार  को  बढ़ाने  में  व्यापार-कार्य

 चलाने  के  लिये  खर्चे  किया  जाता  इनकम-टैक्स  से  बच  सकता है  झर  व्यापार के  खर्चे  में

 प्रा  सकता  है
 |

 मैँ  चाहता  हूं  कि  सरकार  कम  से  कम  इस  स्टेज  पर  यह  श्रीनिवासन दे  कि  जो

 चन्दे  राजनीतिक  पार्टियों  को  दिये  जायेंगे उन  पर  इनकम-टैक्स  जरूर  लिया

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  wa  यह  मान  लिया  गया  है  कि

 नीतिक  पार्टियों  को  चन्दे
 दिये  जा  सकते  हैं  प्रो  उसमें  कांग्रेस  पार्टी  भी  करा  जाती  इस  वास्ते

 उसे  भी  कौर  साथ  ही  क्योंकि  ara  उसकी  सरकार  इसलिये  सरकार  को  भी  इस  सम्बन्ध में

 विचार  करना  चाहिये कि  क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  समस्त  राजनीतिक  पार्टियों को  चाहे
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 वे  किसी भी  विचार  धारा  की  क्यों  न  इस  बात के  लिये  बाध्य  किया  जायेंगी वे  साल  में

 एक  बार  अपना  सारा  हिसाब  किताब  छापे  ate  उसमें  बतायें  कि  उन्हें  कहां  से  कितना  रुपया

 प्राप्त  gar  किस  तरह  से  उसको  खर्चे  किया  है  बाकी  क्या  बचा  इस  तरह  की

 व्यवस्था  किसी  तरह  से  सरकार  कर  सके  तो  उस  set  का  भी  जवाब जायेगा  जो  कांग्रेस

 पार्टी  के  सदस्यों  की  झ्रोर  से  इस  सदन  में  बहस  के  दौरान  में  गया  बार-बार

 दूसरे  सदस्यों  की  तरफ  से  कहा  गया  है  कि  कुछ  राजनीतिक  पार्टियां  मुल्क  में  इस  तरह  की  हैं

 जो  विदेशों  से  कुछ  रुपया  प्राप्त  करती  कोई  पव  से  करती  कोई  पश्चिम से  करती

 भ्रमर  ऐसा  होता  है  तो  यह  देश  की  जनता  के  लिये  बहुत  भयानक  चीज  इस  तरह

 की  बातों  की  अनुमति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  शरीर  ऐसा  होता  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  कानून  नहीं  बना  सकती  जैसा  कि  बहस के  दौरान  कुछ  माननीय  सदस्यों ने  कहा  कि

 शायद  कानून  द्वारा  यह  नहीं  किया  जा  सकता  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  की  चीज  को

 जनमत  के  द्वारा  जरूर  रोका  जा  सकता  है  रोका  जाना  चाहिये  ।  लोगों को  इस  बात  का

 पता  चलना  चाहिये  कि  कौन  सी  राजनीतिक  पार्टियां  हैं  जो  विदेशों  से  चन्दे  ले  कर  अपनी

 कार्रवाईयों को  हिन्दुस्तान  में  चलाती  यह  तभी  सम्भव  हो  सकता  है  जब  सरकार  की  तरफ

 से  कोई  ऐसी  व्यवस्था  भ्र पनी  पार्टी  को  उसमें  शामिल  करते  हुए  कि  जनता  को  बतलायें

 कि  कितने  चन्दे  कहां  से  मिले  हैं  कौर  किस  तरह  से  खर्च  हुए  हैं  कौर  इस  तरह  का  सालाना

 हिसाब  किताब  छापे  दौर  जनता  को  उसको  देखने  का  अधिकार  दे  ।  अब  जबकि  धारा  és

 के  अन्तर्गत  पार्टियों  को  कम्पनियों  से  चन्दे  लेने  की  अ्रनुमति  दे  दी  गई  कम  से  कम  देश

 के  राजनीतिक  जीवन  को  शुद्ध  पवित्र  बनाने  के  लिये  यह  आवश्यक  प्रतीत  होता  है  कि

 राजनीतिक  पार्टियों
 को

 वह  बाध्य  यदि  यह  कानून  द्वारा  हो  सके  तो  ्  बना  कर  और

 नगर  कानून  द्वारा
 न  हो  सकता  हो  कांग्रेस  पार्टी  के  सब  से  बड़ी  राजनीतिक  पार्टी  होने

 के  कि  वह  दुसरी  पार्टियों  को  इस  बात  के  लिये  सहमत  करे कि  जो  भी  चन्दे  उन्हें

 मिलते  चाहे  वे  किसी  भी  साधन  से  क्यों  न  मिलते  उन  सब  को  वें  हिन्दुस्तान  की  जनता

 के  सामने  रखें  जनता  की  उनको  प्रकाशित  कौर  यह  करवा  सकना  उसके

 लिये  कठिन  भी  नहीं  होना  चाहिये  ।  नगर  ऐसा  किया  गया  तो  लोग  जान  सकेंगे  कि  कौन

 लोग  कसे  किस  वर्ग  के  हैं  और  किस  वर्ग  के  हितों  की  कितनी  रक्षा  कर  सकते हैं  या  करना

 ets
 |

 श्री  रंगा  कौर  श्री  भसानी  की  पार्टी  को  छोड़  कर  देश  की  सभी  राजनीतिक

 पार्टियां  यह  मानती  हैं  कि  देश  में  समाजवाद  कायम  होना  लेकिन  किस  तरह  का

 वाद  कायम  करना  सीमा  क्या  परिभाषा  इसके  बारे  में  मतभेद रहता  है

 यह  मतभेद  कहां  तक  रहता  किन-किन  के  बारे  में  है  यह  तभी  पता  चल  सकता  है  जबकि

 राजनीतिक  पार्टियों  की  उनकी  उनको  चन्दे  कहां  से  मिलते  हैं  कौर  किस

 तरह  से  खर्च  होते  इस  सब  का  पता  जनता  को  चले  कौर  जब  तक  इस  सब  का  पता  नहीं

 जनता  में  गलतफहमी  बनी  रहेगी
 ।

 इस  वास्ते  इस  गलतफहमी  को  qt  करना  बहुत

 आवश्यक  है
 ।

 इस  वास्ते  मैं  करता  हूं  कि  कानून  द्वारा  कौर  कानून  द्वारा  नहीं  हो  सकता
 है  तो  शासकीय  पार्टी  होने  के  नाते

 विभिन्न  राजनीतिक  पार्थियों  की  सहमति  के  द्वारा उसे  ऐसी

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिससे  राजनीतिक  पार्टियां  भ्र पने  उन  साधनों  को  जनता  के  सामने  रख

 सकें  जिन  साधनों  से  कि  उनको  रुपया  मिलता  है  ।

 प्रा खिरी बात  कह  कर  मैं  समाप्त

 कम्पनियों  से  चन्दा  नहीं  लेंगी तो  चल  नहीं  सकती  wer  नहीं  है  ।  व्यक्तियों  को
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 हमेशा  आजादी  रहती  है  कि  वे  चन्दे  दे  सकते  लेकिन  दूसरों  के  पैसों  में  से  चन्दे  देना  ak

 बिना  उनकी  सहमति  के  देना  कहां  तक  मुनासिब  यह  विचारणीय  विषय है  ।  यह  साफ है  कि

 हमेशा  पुरे  कभी  किसी  काम  के  लिये  पहुंच  नहीं  सकते  इकट्ठे  नहीं  हो  सकते

 कुछ  लोग  ही  इकट्ठे  हो  सकते  हैं  ।  कुछ  लोगों  को  चन्दे  देने  का  अधिकार  दे

 मैँ  समझता हूं  गलत  बात  है  ।  लेकिन  अब  इस  चीज  को  मान  गया  इस  वास्ते

 इसको  बदला  नहीं  जा  सकता  है  ।  फिर  भी  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  जो  व्यवस्था  कर  चुकी

 उस  व्यवस्था की  प्रगति  की  रिपोर्ट हर  साल  सदन  में  पेश  होनी  चाहिये  ale  उसमें  यह  बताया

 जाना  चाहिये  कि  देश  में  कितनी  कम्पनियां  कारपोरेट  बाडीज  थीं  जिन्होंने  चन्दे  राजनीतिक

 पार्टियों  को  दिये  श्र  किस-किस  राजनीतिक  पार्टी को  कितने  कितने  चन्दे  दिये  ।  wae  सरकार

 इस  सुझाव  को  मान  लेगी  तो  देश  की  जनता  को  यह  जानने  का  प्रवास  मिल  सकेगा कि  कितने

 चन्दे  कौन  पार्टियां  पा  रही  हैं  शौर  किन-किन  कम्पनियों  से  पा  रही  दो  तीन  साल  की  प्रगति

 को  देखने  के  बाद  सरकार  इस  बात  को  सान  सकती  है  कि  राजनीतिक  पार्टियों  को  चन्दे

 कम्पनियों  को  देने  की  आजादी  नहीं  होनी  चाहिये  शौर  न  ही  राजनीतिक  पार्टियों को  हक

 होना  चाहिये  कि  कम्पनियो ंसे  चन्दे  ले  सकें  |  उस  समय  वह  इस  प्रदान  पर  पुर्निवचार  कर  सकती  है

 शर  समझे  तो  जो  व्यवस्था  की  गई  है  उसे  खत्म  भी  कर  सकते है  |

 बासप्पा  (  तिसखुर  )  में  ने  यह  देखा  हैकि  इस  प्रकार  की  विधियों  को  लागू  करने

 में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  ae  प्रयास  ठीक  प्रकार  से  नहीं  हो  पाता  है  ।  मैं  area

 करता  हू ंकि
 प्रशासन

 तथा  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  इस  विधेयक को  उचित
 प्रकार  से

 किया  जाये
 ।

 इस  विवाद  में  माननीय  सदस्यों  ने  तीन  प्रकार  के  दृष्टिकोण  रखें  हैँ  ।  एक  पक्ष  समवायों  पर

 नियंत्रण  चाहता  है  ।  दूसरा  नियंत्रण  नहीं  चाहता  तथा  तीसरा  विधि  की

 fate  में  सावधानी  चाहता  है  ।  सरकार  ने  भी  तीसरे  पक्ष  के  विचारों  को  शभ्रपनाया  है  ।

 सभा  में  सोल
 सेलिंग  एजेन्टों के  बारे  में  खण्ड  e€  बहुत  चर्चा हुई  है  ।  श्री

 मसानी  ने  इसके  बारे  में  कहा  है  कि  इस  खण्ड  के  द्वारा  सेवायों  के  कामों में

 सब  से  अधिक  हस्तक्षेप  होगा  ।  परन्तु  मैँ  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  जो  नियंत्रण  लगाया

 है  वह  अन्य  देशों  जैसे  ब्रिटेन  अथवा  अमरीका  की  तुलना में  बहुत कम  है  ।  यद्यपि

 में  समवाय  प्रशासन
 के  बारे  में  बहुत कम  जानकारी  रखता  हूं  परन्तु  जो  भी  मेरी  जानकारी

 हैं
 उस

 के  झा घार पर
 मैँ  यह  कह  सकता हूं  कि  सोल  afar  कमी दान  के  रूप

 बहुत  लाभ  उठाते  हैँ  ।  इसलिए  उन  पर
 नियंत्रण  आवश्यक  है  या  ऐसी  व्यवस्था  बनाना  आवश्यक

 है  जिस से  वह  अधिक  aaa  उठा  पायें  ।

 समय-सीमा के  बारे  में  मेरा  विचार  था  कि  इसको  तीन  वर्ष  किया  तो  मुरारका

 द्वारा  यह  कहे  जाने  पर कि  इस  अवधि  को  बढ़ा  कर  पांच  वर्ष  से  दस  वर्ष  कर  दिया

 मुझे  बड़ा  श्राइचयं  gal  संभव
 है  कुछ  कठिनाइयां  सामने  oat  परन्तु  मैं  समझता

 हूं  कि  यदि  समवाय
 विधि  प्रशासन  ठीक  प्रकार  से  काम  करेगा  at  सभी  कठिनाइयां  दूर

 हो  जायेंगी  ।  इसलिए  प्रशासन  को  ही  कन्छी  प्रकार  से  दृढ़  हो  कर  काम  करना  चाहिए
 ।

 शी  रामसिंह  भाई  वर्मा  उपाध्यक्ष  इस  बिल  की  ज्वायेंट

 कमेटी की  रिपोर्ट को  कुछ  संशोधनों
 के  साथ  हम

 काननी  रूप
 देने  जा  रहे

 हैं  ।  इस  सम्बन्ध में

 मूल  wast  में
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 रामसिंह  भाई

 में  ज्यादा  बोलना  नहीं  सिफ  के  द्वारा  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं कि  उद्योगों  चलाने के  लिये  गांधी
 जी  ने  यह  बतलाया  था  उन

 के
 संचालक

 एक  ट्रस्टी  के  तौर  पर  उद्योगों  को  चलायें  ।  अंब  झप  ने  यह  देखने  का  अधिकार  प्राप्त  कर  लिया

 है  कि  carer  उद्योगों  के  संचालक  उन  को  ट्रस्टी के  रूप  में  चलाते  हूँ  या  नहीं  ।  दुःख  के

 साथ  कहना  पड़ता  है  हालांकि  कम्पनी  ऐक्ट  में  काफी  भ्र धि कार  झप  को  दिये  गये

 लेकिन  श्राप  का  कम्पनी  एक्ट  ऐडमिनिस्ट्रेशन  इतना  लूज  रहा  कि  उस  पर  जितनी

 स्टीव  तौरपर  aaa  होना  चाहिये  था  उतना  श्राप  नहीं  कर  पाये  ak  पिछले  वर्षों

 में  इसका  इतना  परिणाम  जनाया  है  जिस  से  देश  को  काफी  झा धिक  हानि  उठानी

 पड़ी है  ।

 हमारे  लिये  उद्योग  ऐसी  चीज  है  जिस  के  द्वारा  हम  भ्र पनी  राष्ट्रीय  राय  को  बढ़ा  कते

 अपने  लोगों  का  लिविंग  स्टैंडर्ड  काफी  ऊंचा  उठा  सकते  हैं  हराकर  उद्योग  धन्धों  को  काफी

 लियात  दे  सकते  हैं  ।  प्रोडक्शन  उस  की  क्वालिटी  लोगों  को  एम्प्लॉयमेंट

 यह  सारी  की  सारी  बातें  इस  कम्पनी  एक्ट  के  भ्रमर  बहुत  हद  तक  श्री  जाती

 हैं  ।  जैता  कि  श्राप ने  अपनी  स्पीच  में  कहा  था  कम्पनियों  को  किसी  प्रकार की  हानि
 न

 पहुंच  इस  के  स्पेशल  आडीटर  की  भी  गुंजाइश  कर  दी  गई  है  ।  में  तो  यह

 देखना  चाहता हूं  कि  जो  स्पेशल  आडीटर  का  इलाज  उस  पर  साप  कहां  तक
 करते  हूँ  ।  हमारे  सामने  यह  बड़ी  भारी  चीज़  है  ।  दरशभ्रस्ल  सगर अझाप  झपने  कम्पनी  एक्ट  पर

 अमल  करते  तो  मैं  यह  मानता  हूं  कि  जो  अप  की  योजनायें  उन्हें  आप  पूरी

 तौर  पर  सफल कर  सकेंगे  |  में  नहीं  चाहता कि  arc  अज  कोई  कारखाना  खड़ा  है  तो  वह

 किसी  भी  हालत  में  बन्द  सके  ।  यह  देखना  आप  का  काम  है  कि  are  किसी  ने  पूंजी

 लगाई  तो  उसको  नुक्सान  न  उस  की  पूंजी  सेक  हमारे  उद्योग  बढ़ें  AR

 हम  ज्यादा  से  ज्यादा  एम्प्लॉयमेंट  लोगों  को  दे  सकें  |  हालां  कि  इसके  बारे  में  मेरा  एक  छोटा  सा

 संशोधन  लेकिन  श्राप
 ने  उसे

 माना  नहीं  श्राप  ने अपने  कम्पनी  एक्ट  पर  पूरी

 तौर  से  अमल  तो  मेरे  संशोधन  की  या  इस  धारा  की  भी  जरूरत  नही ंहै  ।  मैं  नहीं

 चाहता  fe  fade  काम्पैंसेशन  का  पैसा  मिले  क्यों  कोई  कम्पनी  वांटेड  परप  की  जाय

 are  fet  प्राय रिटी  दी  जाये  शर  किसे  इस  का मौका ही  नहीं  जाना  चाहिये  |

 दूसरी  बात  पोलिटिकल  पार्टीज  को  धन  देने  की  थी  ।  अप  ने  अपना  इलाज  पास  करा

 लिया  लेकिन  फिर  भी  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  ड्राप  एक  अलग  पोर्टफोलियो  रख  कर  इतना  तो

 देखें  कि  कौन  सी  कम्पनियां  इस  तरह  के  कंट्रीब्यूशन  दे  रही  हैं  ।  सभी  पार्टियां

 यहां  तक
 कि

 विरोधी  पार्टियों  को  भी
 यह

 सोचना  कि  जो  कम्पनियां  नुक्सान  में  चल

 रही  जो  बन्द  होने  वाली  हैं  ak  जो  वेजेस  नहीं  दे  रही  प्राविडेंट  फंड  नहीं  चूका
 रही  कम  से  कम  ऐसी  कम्पनियों  से  एक  भी  पैसा  पोलिटिकल  पार्टीज  न  लें  |  ऐसी
 कम्पनियां  चेरिटी

 भी  न  दें  सकें  क्योंकि  चैरिटी  भी  बाद  की  चीज  पहली  चीज  यह है  कि  कम्पनी  फले  आगे  वह  बेकारी  पैदा  न  होने  प्रोडक्शन  ठप्प न  हो  जाय । जो  कारखाने  बने  उन  का  विकास  होना  उन  का  प्रोडक्शन  बढना  arf  ह क्वालिटी  ठीक  सस्ता  सामान  लोगों
 को  बेच कर  वे  कम्पनियां  धन  प्राप्त

 bad
 कर  सकें  भ्रौर  भ्रपने  लोगों

 द  ||

 को  डिविडेंड  भी  दे  मजदूरों  को  जो  सहूलियत  दे



 १०  १८८२  समवाय  विधेयक  १७११

 श्री  नथवानी  इस  विधेयक  पर  चर्चा के  समय  यह  प्रशन  उठा कि  संविधान

 के  अधीन  नागरिकों  को  दिये  गए  कुछ  मूल  भूत  अधिकारों  को  एक  समवाय  में  निहित

 माना  जा  सकता  है  रोक  क्या  समवाय  एक  नागरिक  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस

 प्रशन  फैसला  करने  में  बंदा  हिचकिचाहट  की  है  ।  १९४५४  में  नागरिकता  विधेयक  पर

 विचार  के  समय  भी  इस  प्रश्न  सभा  में  उठाया  गया  था  |  परन्तु  सरकार  ने  उस  समय

 कहा  था  इस  प्रश्न  को  समवाय  विधेयक  पर  चर्चा  के  पुछना  afer  उचित

 होगा ।  ae  समय  mat  पर  भी  सरकार  ने  कुछ  नहीं  बताया  है  ।

 मैं  समझता हूं  कि  लोक  समवायों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  अंशदानों  के  बारे  में  जो

 उपबन्ध  बन।ए  गए  हैं  वे  बिलकूल  ठीक  हैं  ।  प्रौढ़  उन  में  सुधार  की  गुंजायश  नहीं  है  ।  मुझे

 इसका  शझ्राइचय  है  कि  श्री  रंगा  ने  इस  घारा  का  विरोध  किया  ।

 fait  रंगा  मैंने  किसी  एक  घारा  का  विरोध  नहीं  किया  tia  तो  इसका  विरोधी  हूं

 कि  राज्य  को  इतने  अ्रधिकार  नहीं  दिए  जाने  चाहिए  ।

 श्री  नथवानी
 :

 इस  धारा  का  संशोधन  करके  हम  उन  अधिकार  पर  प्रतिबन्ध  ही  लगा

 रहे हैं इस इस  कारण  तो  उन्हें  इसका  विरोध  बिल्कुल  ही  नहीं  करना  था  |

 श्री  तंगामणि  )
 :

 धारा  २९३  में  राजनैतिक  दलों  को  श्रंदादान  देने  का  ज़िक्र  नहीं  है

 परन्तु  हम  उसमें  स्पष्ट  रूप  से  राजनैतिक  दलों  कों  भ्रंश दान  देने
 की

 व्यवस्था  कर  रहे |  |

 श्री  नथवानी  :  मेरा  तो  ख्याल  था  कि  अथवा  अरन्य  प्रयोजनों  झाब्दों  में  राजनैतिक  कार्यों  के
 लिये

 भी  श्रंशादान देना  जाता  g&yy  में  भी  यह  कहा  गया  था  कि  प्रशासन  को  ऐसे  अधिकार

 नहीं  दिये  जानें  चाहिये  क्यों  कि  ऐसा  होने  से  देश  को  औद्योगीकरण में  बाधा  उत्पन्न  हो  जायेगी ।

 परन्तु  प्रसन्नता  है  कि  ऐसा  नहीं  र्स  शौर  समवाय  का  प्रशासन  संतोषजनक  रूप  में  ४  ।

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  एक  सुझाव  है  कि  यह  एक  विशाल  विधेयक  है  इसलिये  इसके

 नियम  बनने  के  तुरन्त  बाद  यदि  सरकार  पुराने  उपबन्ध  तथा  उनमें  किये  गये  संशोधनों  को  अलग  से

 प्रकाशित  करा  दें  तो  समझने  में  प्रा सानी  होगी  ।

 मंत्री  कानूनगो )  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  ने  कठोर  परिश्रम  करके  इस

 विधेयक
 को

 जिस  रूप  में  प्रस्तुत  किया  है  उससे  मेरा  काम  बहुत  हल्का  हो  गया  है  ।  संयुक्त  समिति  ने

 जिस  रूप  में  इसे  प्रस्तुत  किया  सभा  ने  इस  को  लगभग  उसी  रूप  में  पारित  कर  दिया  इससे  स्पष्ट  है

 कि  सभा  इन  उपबन्धों  से  सहमत  ही  है  ।

 इस  विधेयक  के  Se  खण्डों  में  से  तीन  aaa  चार  खण्ड  ऐसे  हैं  जिन  पर  गम्भीरता  से  विचार

 किया  जाना  चाहिये क्योंकि  वह  निगमों  के  प्रशासन  के  दृष्टिकोण  से  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं
 ।

 मुझे  प्रसन्नता

 होती  यदि  पारित  किये  गये  संशोधनों
 को

 प्रस्तुत  करने  की  श्रावर्यकता  नहीं  होती  ।  उदाहरण  के  रूप

 में  यदि  कुछ  मामले  सामने
 न

 जाये  होते  तो  खण्ड  १३६  तथा  १२०  का  संशोधन करना  आवश्यक  नहीं

 था  ।  मैंने  यूं  जी  मिलने  तथा  औद्योगिक  प्रगति  के  बारे  में  at  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  कुछ

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई  शंकाओं  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  खण्ड

 १३६  के  अधीन  हमने  जो  भ्रधिकार  लिये  हैं  वह  केवल  इस  कारण  लिये  हैं  जिससे  wat  समवाय

 TH  ल  अंग्रेजी  में



 १७१२  समवाय  )  विधेयक  १  १३६०

 श्री

 विनियोजन ों के  बारे  में  ठीक  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  प्राधिकार  प्राप्त  हो  सके  ।  अंशधारियों  की

 स्वीकृति से  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  श्रीमती  से  ऐ  सा  विनियोजन  करने  की  कोई  सीमा  निश्चित  नहीं

 बदातें कि उद्देश्य कि  उद्देश्य  सद्भावपुण हो  ।

 विशेष  लेखापरीक्षा  के  बारे  में  सदस्यों  में  कुछ  मतभेद  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि
 यह ह

 कार  निगमों  को  नुकसान  पहुंचाने  के  लिये  नहीं  लिया  गया  यह  तो  केवल  तथ्यों  को  जानने  के

 लिये  लिया  गया  है  ।  मै  तराशा  करता  हूं  कि  इस  खण्ड  के  अधीन  अधिकारों का का  उपयोग  करने
 का

 अवसर नहीं  |

 जैसा  मैँने  oat  बताया  श्रीकांत  सदस्यों  ने  खण्डों  का  gata  किया  है  ।  में  sa  करता  हूं

 कि  विनियमन  करने  वाले  खण्डों
 को

 व्यवहार  में  नहीं  लाया  जायेगा
 ।

 मैं  ्  करता  हूं  कि  निगमों
 के  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  व्यक्ति  तथा  विनियोजक  निगमों  कार्य वहन  की  नीति इस  प्रकार  बना

 देंगे  जिससे  अधिनियम  के  विनियमन कारी  उपबन्धों  का  इस्तेमाल  करने  का  मौका  नहीं  पायेगा  |

 में  आयोग  का  झाभारी  हूं  जिसके  प्रतिवेदन  पर  इस  विधेयक  का  संशोधन  किया  गया
 |

 वह  प्रति

 वेदन  कितने  ही  महीनों  तक  कठिन  परिश्रम  करके  बनाया  गया  था  |

 में  जान  बूझ  कर  उस  खण्ड  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  जिसके  बारे  में  बहुत  से  माननीय

 सदस्यों  ने  विचार  प्रकट  किए  हैं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  उन  तर्कों  को  प्रस्तुत  करने  का  उचित  स्थल वह  है

 जब
 राजनीतिक

 दलों  के  विनियमन  शारिवा  चुनाव  कौर  राजनैतिक  कार्यवाही  का  विनियमन  करने

 वाली  संविधि  पर  विचार  हो  रहा  हो
 ।
 मेँ  यह  समझता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  के  द्वारा  केवल  अनुमति

 दी  गई  है  क्योंकि  व्यक्तियों  के  समान  इतने  उदार  नहीं  होते  हैं  |

 श्री  प्रयोग  मेहता  के  प्रश्नों  का  उत्तर  मेरे  साथी  दे  चुके  हैं  ।  परन्तु  फिर  भी  में  सरकार  द्वारा

 सुची  सभा-पटल  पर  रखने  के  बारे  में  उन्हे  बताना  चाहता  हूं  कि  लोक  समवायों के  संतुलनपत्र

 सार्वजनिक  सम्पत्ति  होते  हैं  ।  उनको  कोई  भी  देख  सकता  है  तथा  निर्णय  कर  सकता  सरकार  ही

 उनके  भ्रध्ययन  की  जिम्मेदारी क्यों  ले

 यह  कहा  गया  कि  विधि  का  नलिन  विधि  से  अधिक  महत्वपूर्ण  होता  है
 |

 इसको  इस  प्रकार
 लागू  किया  जाना  चाहिये  जिससे  राजनैतिक  दल  अपने को  उत्पीड़ित  न  समझें  ।  इस  के  बारे  में  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  समवाय  विधी  प्रशासन  के  प्रतिवेदनों  से  यह  पता  लगेगा  कि  प्रशासन  ने  कभी  भी

 ज्यादती  नहीं  की  है  ।  सच  यह  है  कि  इस  सभा  के  सभी  दलों  ने  इसके  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  के  समय  प्रशासन

 की  सराहना ही  की  है  ।

 ची  रंगा
 :

 कया  प्रतिवेदन  में  राजनैतिक  दलों  को  दिये  गये  भ्रंडादानों  की  सूचना  भी  हुमा
 करेगी ?

 गंधी  कानूनगो :  म
 इस  चीज़  को  अघिक  महत्व  नहीं  देता  हूं  ।

 वधि
 के

 तति वेदन
 सभा पटल  पर

 रखे  जाते  रहेंगे
 ।

 इस  तथ्य
 से  कि  इस  विधेयक

 पर  विवाद  के  समय  सभी  सदस्यों  ने  सामग्री  के  लिये

 मदन  का
 ही

 सहारा

 सहारा  लिया है  ,  पता लग  जाता

 लि है
 कि

 विभाग  भ्रपने  काम  से  सभा  कौर  देश  को  सं

 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मैं  झ्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  प्रशासन  समवायों  कौर  निगमों
 की

 सहायता  करने  में  प्रयत्नशील

 रहेंगा  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रशासन  पर  काम  का  भार  अधिक  हो
 जाने  के  कारण  यद्यपि

 इसको  कर्मचारी  श्र  चाहियें  थे  परन्तु  विमान  स्थिति  में  उनकी  वृद्धि  नहीं
 की

 गई
 |

 अन्य  देशों  में  भी  इसी  प्रकार  के
 प्रशासन

 में  १००  ०  विशेषज्ञ रहते  हैं  परन्तु  हमारे

 यहां  केवल  २५  feats थे  ।  समझा  करता  हूं  कि  कुछ  समय  बाद  हमारे  पास  विशेष  जानकारी  वाले

 अ्रधिक  व्यक्ति  हो  जायेंगे  |

 निगम  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  विभिन्न  विधियों  को  समन्वित  करने  के  बारे  में  में  oar  करता  हूं

 कि  कुछ  समय  बाद  सरकार  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  बना  सकेगी  जिससे  समन्वय  हो  सकेगा
 |

 मैं  संयुक्त  समिति  के  विभिन्न  संस्थाओं  जिन्होने  अपने  दृष्टिकोण  हमारे  सामने

 मंत्रालय के  तथा  dag  सचिवालय  के  कर्मचारियों को  धन्यवाद  देता  हूं  ;  जिन्होंने  संयुक्त  समिति

 के  कार्य  में  इतने  परिश्रम  से  काम  किया  है  ।

 wa  में  मैं  संयुक्त  समिति के  सभापति  की  सराहना  करता हूं  कि  जिनके  aga  तथा

 परिश्रम  से  हम  यह  काम  पुरा  करने  में  समर्थ  हो  सके  हैं  ।

 ग  उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 ee

 निवारक  निरोध  विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  :  मैं  गोविन्द  बल्लभ
 पंत  की

 से  प्रस्ताव करता  हूं  :

 निवारक  निरोध  १९४०  को  श्रग्रेतेर  अवधि  के  लिये  जारी  रखने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पै

 जब  इस  विधेयक
 को

 इस  सभा  में  प्र  स्तुति  करने  की  बात  उठी  थी  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 इसका  विरोध  किया  था  लेकिन  बाद  में  यह  पुरःस्थापित  किया  गया  था  ।  दुर्भाग्य की  बात  यह  है  कि

 हमें  इस  अ्रधिनियम  कोनोर  प्राग  जारी  करने  के  लिए  बार  बार  सदन  के  समक्ष  ग्रामों  पड़ता  है  |

 परन्तु  सरकार
 भी

 इसके  लिए  बाध्य
 क्योंकि

 हालात ही  ऐसे  हैं  ।  मैं  उन  हालात  पर  विस्तार से

 नहीं  जाना  चाहता ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  संविधान  स्वीकार  किया  गया  था  तो  श्रनुच्छेंद  २२  में

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  को  निवारक  नजरबन्दी  कानून  पारित  करने  का  अधिकार

 होगा  |  श्राइचयें  की  बात  यह  थी  कि  संविधान  के  स्वीकार  होने  के  तुरन्त  एक  मास  बाद  ही  तत्कालीन

 गृह-कार्यों  मंत्री  श्री  सरदार  वत्लभ  भाई  पटेल  को  निवारक  नजरबन्दी  विधेयक  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत

 करना  पड़ा
 |  उन्होंने  इसकी  ग्रावव्यकता  को  बड़े  यथा थें  तथा  तथ्यपूर्ण  ढंग  से  सदन  के  समक्ष  रखा

 |

 उन्होंने  बताया  कि  हम  चाहते  थे  कि  इसे  यहां  न  लाया  जाये  लेकिन  सुरक्षा  जनहित  की  व्यवस्था

 के
 लिये  उन्हें  यह  विधेयक  यहां  पारित  करने  के  लिये  प्रस्तुत  करना  पड़ा  है

 ।  हमें भी  इस  अ्रघिनियम

 की

 बढ़ाने  के  लिए  चार  पांच  बार  सदन  के  समक्ष  पड़ा  है
 ।

 राज  देखने  वाली  बात  यह
 है

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जिन  कारणों  का  उल्लेख  सब  से  पूर्व  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  सरदार  वल्लभ  भाई

 पटेल  ने  किया  क्या  उनमें  कुछ  परिवर्तन  है  अ्रथवा  स्थिति  वहीँ  है  जो  पहले  थी
 ?

 देश
 की

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  हमें  उन  सब  कारणों  पर  विचार  करना  है
 ।

 क्या  देश  में  जन  सुरक्षा  को  भंग  करने

 वाली  समाज  विरोधी  शक्तियां  समाप्त  हो  गयी  हैं  ?  अपको पता  ही  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों

 में  देश  की  सुरक्षा  को  कायम  रखने  के  लिए  हमें  कितना  परिश्रम  करना  पड़ा  है  ।

 गत  बार  जब  इस  उपरोक्त  अधिनियम  की  बढ़ाने  का  विधेयक  सदन  ने  पारित  किया  था

 तो  गृह-कार्य  मंत्री  ने  यह  झ्राइवासन  दिया  था  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पूरे  भ्रांति सदन  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करेगी  कि  किस  प्रकार  यह  अधिनियम  पारित  किया  गया  है  कौर  किन  परिस्थितियों  में  राज्य

 सरकारों  ने  इस  भ्र घि नियम  का  प्रयोग  किया  है  ।  श्री  हम  इसके  क्रियात्मक  रूप  पर  के  दोनों

 सदनों  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इस  झ्र धि नियम की  अवधि  इस  वर्ष  के  अन्त  में  समाप्त होने  वाली

 हमने  इस  बारे  में  सभी  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  है  कौर  सभी  का  यही  मत  है  कि  राष्ट्र  के  हित

 में  यह  झावइ्यक  है  कि  इस  अधिनियम  की  शभ्रवरधि  श्र  तीन  वर्ष  तक  के  लिए  बढ़ा  दी  जाए ।

 इस  दिशा  में  दो  बातें  सब  से  alta  विचारणीय  हैं  ।  प्रथम  यह  कि  क्या  इस  प्रकार का  कोई

 कानून  होना  चाहिये  अथवा  नहीं
 ।  दूसरा यह  कि  क्या  गत  वर्षों  में  इस  कानून  का  भझ्नुचित  प्रयोग

 तो

 नहीं  किया  गया  ।  मैं  भी  इन  बातों  को  ही  aaa  समक्ष  रख  कर  इस  विषय  पर  चर्चा  करूंगा
 |

 से
 प्रथम  बात  तो  यह  है  कि  इस  प्रकार  का  अधिनियम  होना  इसलिए  जरूरी  है  कि  इसके

 होते  कानून
 न

 मानने  वाले  तथा  उच्छेदक  तत्वों  पर  कुछ  भ्रातंक  रहता  है
 कौर

 उन  पर
 अवरोधक

 प्रभाव
 बना  रहता  है  ।  यदि  ऐसा

 न
 हो

 तो
 स्थिति

 को
 सम्भालना  बहुत  ही  कठिन हो  जाय

 कौर  राज्य  सरकारे  उच्छेदन  तत्वों  का  जो  कि  इधर  उधर  मिलते  हैं  मुकाबला  करने  में  सफल
 न

 हो
 सकती

 |  हमें  यह  याद  रखना  चाहिये  कि  केवल  भ  दंड  संहिता  शादी  जेसे  दंड  अधिनियम  से

 इन  तत्वों  का  सामना  करना  कठिन  है  ।

 part  नादिर  भरुचा  खानदेश  माननीय  अध्यक्ष  में  एक  औचित्य

 उठाना  चाहता  हूं
 ।  संविधान के  तुच्छ  ११७  के  ज प्रन्तगत  इस  प्रकार  के  विधेयक  के  लिए  राष्ट्रपति  की

 qa  अनुमति  आवश्यक  है  क्योंकि  इसके  लिये  भारत  की  संचित  निधि  से  खर्चे  होगा  ।  इसलिये  इसके

 लिये  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  दातार
 :

 में  इसका  भी  उत्तर  दूंगा  ।

 महोदय  :  मंत्री  महोदय  इस  प्रशन  का  उत्तर  बाद  में  देंगे  ।

 fat  गजराज  सिह  जब  तक  औचित्य  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  दिया  जाता

 में  नहीं  समझता  कि  हम  आगे  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यहां  झ्रावश्यक  नहीं  है
 ।

 जा  सकता  ।

 fet
 गजराज  सिंह

 :
 में  समझता  हूं  कि  यह  प्रस्ताव  ऐसी  स्थिति  में  पुरःस्थापित  नहीं  किया

 ean EN
 ry मल  अंग्रेजी



 १०  १८८२  निवारक  निरोध  विधेयक  १७१४

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  श्राप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह  पुरःस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 विधेयक  पुर:स्थापना  की  स्थिति  से  निकल  अ्राया है  शर्त  हमें  मंत्री  महोदय  की  बात  सुननी  चाहिए  ।

 मगर  माननीय  सदस्य  उस  उत्तर  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  वह  ग्रा पत्ति  उठा  सकते  उस  पर

 दूंगा  ॥

 fat  ato  ao  मसानी
 :

 औचित्य  प्रशन  का  माननीय  मंत्री  उत्तर  तो  अवश्य  दे

 सकते  हैं  लेकिन  आगे  की  कार्यवाही  दुरू  करे  इससे  ys  आपके  निर्णय  की  जरूरत  है  |

 :
 महोदय  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  वह  इसका  उत्तर  देंगे  हमें  उनकी

 बाल  सुननी  चाहिये  ।

 tet  में  कह  रहा  था  कि  इस  प्रकार  का  विधान  बड़ा  जरूरी  है  क्योंकि  इससे  समाज

 विरोधी  तत्वों  का  क्लास  होगा  ।  प्रौर  हमने  इस  दिशा  में  राज्य  सरकारों  से  भी  परमाणु  कर  लिया  है  ।

 उनका  मत  है  कि  इस  अघिनियम  की  अवधि  को  लगभग  तीन  ag  के  लिए  श्र  बढ़ा  देना  चाहिए  ॥

 यहीं  कारण  है  कि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार जो  प्रथम  बात  मैंने  कही  थी

 उसके  बारे  में  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  |

 जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  इस  पर  काफी  विवाद  हो  चुका  है  ।  यह  कहा  गया

 था  कि  यह  अधिनियम  उन  मामलों  पर  भी  लागू  किया  गया  है  जिन  पर  कि  उसे  लागू  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  था  इसका  बहुत  ही  दुरुपयोग  किया  गया  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्रांकड़े  प्रस्तुत  करते

 हुए  इस  बात  का
 उत्तर  दूंगा  कि  ऐसा  नहीं  किया  गया

 ।
 तोड़  फोड़  की  अवस्था  में  इस  प्रीमियम  का

 आश्रय  लेना  श्रावक  था  ।  माननीय  सदस्यों  को  इस  अधिनियम  के  प्रयोग  के  बारे  में  सांख्यिकीय

 जानकारी
 दी  जा  चुकी है  ।  जेसा  कि  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  जानकारी  से  प्रकट

 होता  है  कि  सरकार  किसी  प्रकार  की  भी  उचित  गतिविधियों  को  दबाने  के  लिये  इसका  प्रयोग  नहीं

 कर  रही  ।  जो  व्यक्ति  इस  शभ्रधिनियम  के  अंतगर्त  नज़र बन्द  उनमें  से  भ्रधिकांश  ऐसे  हैं  जो  कि

 राजनीतिक  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  गत  तीन  वर्ष  अर्थात्  REY9—Ee  के  दौरान  में  नज़र बन्द  व्यक्तियों  की

 संख्या  केवल  vee  रही  है  ।  उनमें  से  एक  भी  ऐसा  नहीं  जिसे  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  की  अवधि

 के  लिए  नज़र बन्द रखा  गया  हो  ।  एक  PERO  को  नम जर बन्द  व्यक्तियों  की  संख्या  सारे

 भारत में  केवल €६  थी  ।  यदि  इन  आंकड़ों का  arc  चरागे  विश्लेषण  किया  जाय  तो  पता  चलेगा  कि

 घारा  4(2)  (१)  के
 अन्तर्गत  केवल  २२  मामले  इसी  प्रकार  घारा  2(%)  (२)

 के  भ्रन्तगंत
 ५००

 मामले  थे  जिनका  सम्बन्ध  देश  की  सुरक्षा  को  हानि  पहुंचाने  का  था  |  घारा  (2)

 (३)  के  अंतगर्त  केवल  ४५  मामले  थे  कौर  घारा  (8)  के  अंतगर्त केवल  २  ही  मामले
 थे  |

 प्रथम  १९६०  को  जो  केवल  €६  व्यक्ति  नज़र बन्द  थे  उनमें  १४  बम्बई  राज्य  में  थे

 ४६  परिश्रमी  बंगाल  के  ।  यह  ही  दो  राज्य  थे  जहां  कि  नजर बन्दों  की  सब  से  भ्रमित  संख्या  थी  ।  दोनों

 राज्यों
 की  संख्या

 ७०
 हो  जाती  है  जब  कि  सारी  संख्या  ९६  है  ।  परिश्रमी  बंगाल  में  जो  ५६  व्यक्ति ~  x.

 पकड़े  गये  थे  उन  में  से
 ५४

 आदतन  गुंडे  थे
 ।

 इसी  प्रकार  बम्बई  राज्य  के  १४  नजर बन्दों में  से  १३

 गुंडे  थे
 ।  इस

 बात
 को

 तो  सभी  माननीय  सदस्य  स्वीकार  करेंगे  कि  गुंडापन को  समाप्त  करना  तो

 सरकार  का  काम  है  ही  ।
 उसका  तो  हर  हालत  में  उचित  रूप  से  मुकाबला  करना  ही  होता  है  |  aa

 बात
 अणु

 को
 सभी  माननीय  सदस्यों  को  देखना  चाहिये

 ।
 वि  क  अ

 मल  भंग्रेजी में में

 1501  (1)
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 सबसे  afar  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  जिसकी  झोर  कि  आपका  धयान  जाना  चाहिये  कि  बहुत

 लोग  जो  नजरबंद  किये  गये  उनके  अपराध  राजनीतिक  नहीं  राजनीतिक  मामलों में  नज़रबन्दी

 किये  गय  व्यक्तियों की  संख्या  बहुत  ही  नामसात्र है  ।  इससे  यह  बात  तो  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  राज्य

 सरकारें  इस  कानून के  उपबन्धों  का  आश्रय  लेकर  कार्यवाही नहीं  करती  |  केवल  इस

 विधान  का  उपयोग  उसी  समय  किया  जाता  है  जब  कि  यह  बड़ा  ही  झावद्यक  हो  जाता है  ।  कौर  वहू

 भी  देश  की  सुरक्षा  के  व्यापक  दृष्टिकोण  से  ।  देवा  की  सुरक्षा  की  रक्षा  करने  तथा  गड़बड़ी  करने  वाले

 लोगों  को  दबाने  के  लिये  जब  कोई  मार्ग  नहीं  रह  जाता
 तो

 इस  विधान  का  प्रयोग
 किया  जाता

 अन्यथा किसी  झर  काम  के  लिये  इसकी  are  नहीं  देखा  जाता  ।  केवल  इन्हीं  दो  कारणों  के  लिये

 इसका  प्रयोग  किया  गया  है  ।

 गीत  वर्ष  की  बात  लीजिये  ३१-१२-१९५६९  से  लेकर  ३०-€-१९६०  तक  कुल  नजरबत्दों

 की  संख्या १५३  थी  ।  इसमें  से  ११६  मामले  धारा  ३(१)  (२)  के  अन्तर्गत थे  ।  इस  धारा  के

 सम्बन्ध  में  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  ।

 धारा  ३  (&)  (३)  के  भ्रन्तगंत  केवल  ३७  नजरबन्दी  के  मामले  थे  उनमें  से  भी  श्राठ

 ऐसे  व्यक्ति  थे  जिनका  सम्बन्ध  राजनीतिक  दलों  से  था  ॥

 इन  सब  तथ्यों  से  यह  प्रकट  हो  जाता  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  यह  आरोप  कहां तक

 ठीक  है  कि  इस  कानून  को  कुछ  विशेष
 राजनीतिक  दलों

 की  गतिविधियों को  रोकने  के  काम  में  लाया

 जाता है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  आरोप  बिलकुल  गलत  कौर  निराधार  है  ।  मैंने  ag  बात  स्पष्ट
 कर  दी  है  कि  राजनीतिक  दलों  की  गतिविधियों  को  दबाने  के  यह  विधान  बिलकुल  प्रयोग

 में

 नहीं  लाया  जा  रहा
 ।

 पंजाब  कौर  झासाम
 की

 घटनाओं  का  पता  है  ही  ।.  पंजाब में  काफी
 गिरफ्तारियां  हुईं  ax  ag  करनी  भी  पड़ीं  परन्तु  निवारक

 नजरबन्दी  अघिनियम
 के  अन्तरगत  केवल

 एक  व्यक्ति  को
 ही

 गिरफ्तार  किया  गया
 |

 माननीय  सदस्य  :  मास्टर  तारा  सिंह

 श्री  दातार  :
 श्रासाम  में  भी  पहले  पहल  एक  मामलें  में  दौर  बाद  में  सितम्बर में  art

 मामलों  के  लिए  इस  विधान  का  प्रयोग  करना  पड़ा  ।  मणिपुर  इत्यादि में  भी
 ऐसी  ही  बात

 जब  तक
 मजबूरी  सामने  नहीं  इस  विधान  का  sat  नहीं  क्य  गया  ।  मणिपुर  में  एक

 बहुत  गलत  आन्दोलन  चलाया  गया  ।  विरोधी  दल  के  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  वहां  उत्तरदायी  शासन
 की  मांग

 की  ।  यह  मामला  संसद  के  सामने  आना  वही  इसके  बारे  में  कु  छ  निर्णय  करने

 की
 अधिकार  रखती  है  ।  माननीय  सदस्य  इस  उद्देश्य  के  लिए  यहां  asa  विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते

 थे  ।  हमारे  ware  तो  वहां  ही  उत्तरदायी  सरकार  है  क्योंकि  मणिपुर  राज्य  के  मामलों  पर
 इस

 सभा  तथा  दूसरी  सभा  के  सदस्य  चर्चा  कर  सकतें  हैं  |  परन्तु  उन्होंने  वहां  के  प्रशासन  की  इस
 मांग

 को
 मानने  के

 लिए  मजबूर  करना  चाहा  ।
 हमें  वहां  मजबूर होकर  आठ  व्यक्तियों को

 गिरफ्ता  र  कर  नज़र बन्द  करना  पड़ा  ।  २३८  व्यक्तियों  के  fig  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा
 १८८

 के
 अन्तर्गत  कार्यवाही करनी  पड़ी

 ।  22x  लोग  क्षमा  याचना  करतें  पर  छोड़  दिये
 ७४

 पर
 मुकदमा  चल  रहा

 है  ।
 श्रत्ततोगत्वा

 आन्दोलन  असफल  हो  गया  इस  मामले में  थी
 हमने  केवल  ८  ही  व्यक्तियों  के  मामले  को  इस
 बड़ी  सावधानी

 से  करते हैं  ।
 कानून  के  अन्तर्गत  लिया  है  क्योंकि  दम  रुका  प्रयोग

 $$$.

 मूल  अंग्रेजी  में



 १७ फे १०  १८८२  (  )  निवारक  निरोध  विधेयक

 मेरा  निवेदन  &  कि  जिन  परिस्थितियों  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  यदि  माननीय  संदर्भ  उसका

 से  प्रयत्न  करेंगे  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  परिस्थितियों  से  प्रभावित  होकर  ही  हमने  इस

 विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  साहस  किया  है  ।  एक  स्  हम  विकास  परियोजनाओं  को प्रत्येक  स्थान

 पर  चाल  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  देश  में  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना हो  ।  दूसरी

 झोर  हमें  यह  भी  देखना  हैं  कि  जो  लोग  कानन  को  हाथ  में  लेकर  गड़बड़  करने  पर  तुले  हुए

 थी  निवारण में  रखा  जाय  ।  इसी  कारण  मजबूर  होकर  हमें  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करना  पड़ा  है  ।

 हमें  दोनों  र  पुरी  सावधानी  से  काम  करते  हुए  सचेत  रहना  पड़ता  इस  बात  का  ध्यान

 रखने  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  देश  के  विकास  कार्यक्रम में  जहां  तक  सम्भव हो  कोई  रुकावट  पदा

 नहों परौ  oe  बराबर  प्रगति  की  झोर  बढ़ता  अतः  यें  परिस्थितियां हैं  जिनके  कारण  हमने

 तय  होकर  यह  विधेयक  सदन  के  समक्ष  श्रुति  किया  हैं  ।  वर्तमान  अवस्था  में  इस  प्रकार  के  कानून

 | का  होना  परमावश्यक  हैं

 यदि  सरकार  चाहती  तो  वह
 वह  इस  कानून  को  स्थायी  रूप  दे  सकती  थी  ।  उच्च  न्यायालयों

 के  कूद  निर्णयों  में  बताया  गया  हैं  कि  यदि  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  हानिकारक  गतिविधियों  का

 मामला  हो  तो  मौलिक  अधिकारों  की  कोई  संगति  नहीं  रहती  है  ।  न्यायालयों  ने  यह  भी  कहा

 है  कि  इस  कानून  के  अन्तर्गत  सलाहकार  बोर्डो  की  भी  व्यवस्था है  @-8-R RRO  Zo0-€-2e Ro

 तक  ८४  मामले  सलाहकार  बोर्डों  को  भेजें  गये  जिनमे ंसे  सलाहकार  बोर्डों ने  १५  नज़रबंदियों  को

 रिहा  किया |  यह  न्यायिक व्यवस्था  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  का  दृष्टिकोण

 यह  रहा  हैं  कि  इस  alas  को  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  के  विरुद्ध  जिसमें  कि  कुछ  मूलभूत

 प्राधिकारों  का उ  eta  मिलता है  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  ।  जब  कुछ  समाज  विरोधी  तत्व

 अपना  काम  करने  मैदान  में  निकल  org  तो  कार्यपालिका  को  इस  सम्बन्ध  में  पना  समाधान  करना

 ही  पड़ता है  |  अर्थात  ऐसे  लोगों  को  नज़र बन्द  करने  के
 पति  रिक्त  अर  कोई  रास्ता  ही  नहीं  होता  |

 केवल  इतना  रखना  होता  है  कि  प्राप्त  अधिकारों  का  अनुचित  प्रयोग  न  क्या  जाय

 कोई  दुराशय  वाली  बात  नही ंहोनी  चाहिए  |

 सलाहकार  समितियां  नजर बन्दों  के  मामलों  पर  स्वतन्त्र  रूप  से  विचार  करती  ह  शौर

 अघिनियम  के  अस्तगत  वह  नजरबंद  की  सारी  शिकायतें  सुन  कर  अरार  हालात  का  अनजाने  लगाकर

 अपना  स्वतन्त्र  निर्णय  देती  हं  ।  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  अधीन  सलाहकार  समिति  का  निद

 सरकार  को  मानना  ही  होता  हैं  ।  इन  सलाहकार  बोर्डों  के  कहने  पर  जिन  लोगों  को  रिहा  कर

 दिया  गया  उनकी  संख्या  बहुत  थोड़ी  ही
 है  ।  कभ एस  मामलों  की  संख्या  तो  ate  भी  कम  जिन्हें

 उच्च  न्यायालयों
 या

 उच्चतम  न्यायालयों
 में

 ले  जाया  गया  हो  ।  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  यदि

 सारे  हालात  पर  स्वतन्त्रता  पुस्तक  विचार  किया  जाय  तो  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  अधिनियम  को

 कमी  भी  अनुचित  रूप  में  प्रयोग  में  नहीं  लाया  गया  है  ।  यह  भी  are  स्वीकार  करेंगे  कि
 mer

 के

 वातावरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  जो  तीन  वर्ष  के  लिए  इसकी  अवधि  को  बढ़ाने के के  लिए

 क़हा  है  वह  भी  भ्र तु चित  नहीं  है  ।

 जिन  हालात  का  हम  ऊपर  उल्लेख  कर  ma  हैं  उनके  अनुसार  इस  अधिनियम  को  विधि

 अपयोग  को  सौंपने  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  क्योंकि  जैसा  कि  ऊपर  कहा  गया है  कि  विभिन्न

 न्यायालयों  मलका  उच्चतम न्यायालय  का  स्पष्ट  मत  है  कि  यह  अधिनियम  ककाना  के
 अनुरूप

 है  |

 संविधान
 के  अनुच्छेद  २२  के  अधीन  यह  स्पष्ट  है  कि  संसद्  को  निवारक  निरोध  अघिनियम  बनाने  की

 छूट  स्कोर  एसा  कानन  बनाना  मत  झ्र धि कारों  का  किसी  भी  प्रकार  से  हनन  नहीं  है  ।
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 अत  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इसे  विधि  आयोग  को  भेजा  जाये  क्योंकि  विधि  आयोग  का

 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  प्राता  ।  दूसरी  बात  यह  कही  गयी
 है  कि  इस  भ्र वधि  को  थोड़े  समय  के  लिए  बढ़ाया

 जाय  ताकि  नथी  संसद्  भी  इस  पर  अपना  स्वविवेक  व्यक्त  कर
 सके

 ।  हम  इस  अधिनियम को  केवल

 तीन  वर्षों  के  लिए  mala  १९६२  के  अन्त  तक  के  लिए  बढ़ा  रह ेहैं  ।  मान  १९६२  में  चुनाव  होंगे

 और  मई  १९६२  के  अन्त  तक  ही  नथी  dae  बैठ  सकेगी  गर्त  नई  संसद को  इस  पर  विचार  करते

 के  लिये  काफी  समय  सिल  जायेगा  शौर  शुरू  में  नई  संसद्  के  पास  काफी  काम  भी  होता

 जब  तक  इस  पर  विचार  करने  का  समय  देगा  तब  तक  इस  विनियम  की  बढ़ी  हुई  water

 के  तीन  at  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  तभी  dag  इस  पर  विचार  कर  सकेगी  ।  इस  दिशा

 में  दी  गयी  पक्तियों  में  कोई  सार  नहीं  ae  जहां  तक  अवधि  बढ़ाने  की  बात  है  उसमें  कुछ  भी  aaa

 नहीं  ।  जहां  तक  कि  औचित्य  प्रदान
 की  बात  है  सन्  १९५०  से  लेकर

 wa
 तक  यह  प्रति

 कम
 सभा  के

 सामने  छ  :  बार  गया  कभी  भी  राष्ट्रपति  की  सहमति  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  पड़ी  ।

 यह  कोई  घन  विधेयक  नहीं  है  न  इसके  लिये  राष्ट्रपति  की  अनुमति  की  आवश्यकता  है  ।  में  इस

 विधेयक  को  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नाशिर  भरुचा  अपना  औचित्य  प्रश्न  प्रस्तुत  करें  ।

 tat  नाशिर  भरुचा
 इस  विधेयक  पर  संविधान  के  अनुच्छेद  '29  (2)  कौर  ¢¢0(3)

 दोनों  लागू  होते  इस  भ्रनुच्छेद  को  ०५ ग्रनेच्छद भ्  २२  के  खंड  ४  के  साथ  पढ़ा  जाना  चाहिये  |

 अनुच्छेद  २२  (¥)  में  उपबंध  किया  गया  है  कि :

 निरोध  उपबन्धित  करने  वाली  कोई  विधि  किसी  व्यक्ति  को  तीन  महीने  से

 अधिक  कालावधि  के  लिये  free  किया  जाना  प्राधिकृत  तब  तक  न  करेगी  जब  तक

 ऐसे  व्यक्तियों  से  जो  उच्चन्यायालय  के  न्यायाधीश  रह  चुके  अथवा

 नियुक्त  होने  की  waar  रखने  मिल  कर  बनी  मंत्रणा-मंडली  ने  तीन  महीने  की  उक्त

 कालावधि
 की

 समाप्ति  के  ya  प्रतिवेदित  नहीं  किया  है  कि  ऐसे  निरोध  के  लिये
 उस

 की
 राय  में  पर्याप्त  कारण  हैं  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  विधेयक  पारित  होगा  तो  मंत्रणा-मंडली  भी  नियुक्त  होगी

 था  जारी  रहेगी  ।

 fot  alate  भरुचा  मेरे  कथन  का  आशय  यह  है  कि  इस  विधेयक  पर  संचित  तनिषा  में

 से  घन  व्यय  किया  जायेगा  यह  तत्र  तक  प्रस्तुत  या  पुरःस्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  है  जब  तक

 कि  राष्ट्रपति  की  सहकारिता  न  हो  ।

 जिलाध्यक्ष  इसमें  संचित  निधि  से  व्यय  अत  राष्ट्रपति  की  ऋतुमति  होनी
 आवश्यक  तथापि  इस  समय  इस  पर  चर्चा  की  जा  सकती  निसंदेह  हम  इ  पे  तब  तक  पारित  नहीं
 कर  सकते  हैं  जब  तक  कि  इस  पर  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  प्राप्त  न  हो  जाय  |

 श्री  जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध
 है  मैं  इस  मामले  पर  विचार  करूं  गा

 ।  अनुच्छेद

 आ
 ११७

 के  भ्र तु सार  विधेयक  तब  तक  पारित  नहीं
 लए  वि  हो  सकता  है  जब  तक  कि  राष्ट्रपति  की =  ना

 पैनल  asta  में
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 जरूरी  हो  तो  प्राप्त  न  कर  ली  जाय  ।  तथापि  हम  at  विचार  कर  रहे  हैं  ।  में  इस  मामले

 में  तदनुसार  वाही  करूंगा  प्रत्यक्षतः  में  यह  बता  रहा  था  कि  जब  हम  मंत्रणा-मंडली  नियुक्त  करते

 हैं  हम  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  ही  नियुक्त  करते  हैं  जिन्हें  पहले  से  ही  संचित  निधि  में  से

 वेतन  दिया  जा  रहा  है  ।  इन  मंत्रणा  मंडलियों  को  भी  प्रतियां  राज्य  सरकारें  ही  नियुक्त करती  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  उसमें  कोई  प्रत्यक्ष  हिस्सा  नहीं  नेती  है  ।  इस  प्रकार  उसमें  संचित  निधि

 का  प्रदान  भी  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 fait  ही०  साज  मुकर्जी  मध्य  )  :  श्रापने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  विधेयक पर  चर्चा

 की  जा  सकती  है  लेकिन  उसे  पारित  नहीं  किया  जा  सकता  यह  निर्णय  विचित्र  लगता  क्योंकि

 विधेयक  का  पारित  होना  एक  प्रकट  क्रम  है  ।  सरकार  जो  विधेयक  प्रस्तुत  करती  है  वह  पारित  करने के

 लिये  ही  रखती  है  उस  पर  पहिले  चर्चा  करना  तथा  तब  श्रीमती  के  खाने  तक  प्रतीक्षा  करना

 उचित  प्रतीत  नहीं  होता  मेरा  नीचे  दन  है  कि  इन  बातों  पर  विचार  करते  हुये  विधेयक  पर  इस  समय

 विचार न  किया  जाय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दुःख  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  अध्यक्ष-पीठ  द्वारा  निर्णय  दिया

 जा  चुका  है  ।  मुझे  उन  निर्णयों  का  पालन  करना  होगा  ।  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 माननीय  सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 fot  ब्रज राज  सिह  में  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत करता  हुं  ।  में  चाहता  हूं  कि  विधेयक  को  उस

 पर  राय  जानने के  लिये  १५  REGO  तक  परिचालित किया  जाय  ।

 fat  स०  सो०  बनर्जी  :  मेँ  संशोधन  संख्या
 ४

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 में  चाहता हूं

 कि  विधेयक  को  उस  पर  राय  जानने  के  लिये  २०  १९६०  तक  परिचालित किया  जाये

 छी  हाथापाई  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  र

 भाषण  में  एक  पत्र  का  जिक्र  किया  है  जो  कि  सभा  के  कुछ  सदस्यों  ने  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  लिखा

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  इस  पत्र  का  उत्तर  माननीय  प्रधान  मंत्री  की  श्रोर  से  दे  रहे  थे
 ?

 मह  mead  का  विषय  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  गये  गोपनीय  का  उत्तर  इस  प्रकार  दिया

 जाता है  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  यह  पत्र  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  हो  गया  है  तो  वह  जनता  की

 सम्पत्ति बन  गया  कोई
 भी

 व्यक्ति  इस  पर  आलोचना  क्र  सकता है  ।

 fet  साथ पाई  :
 समाचारपत्र

 में  पत्र  प्रकाशित नहीं  हुआ  उसमें  केवल  यह  प्रकाशित  न  हैं

 कि  ऐसा  एक  पत्र  कुछ  सदस्यों  रा  प्रधान  मंत्री  को  भेजा  गया  मैं  केवल  यह  जानना  चाहता  था

 कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पत्र  पर  अपनी  राय  प्रगट  की  थी  या  कि  प्रधान  मंत्री  की  ate  से  उत्तर

 दिवा था  ?

 गंधी  दातार  :  मेंने  उन  बातों  का  उत्तर  दिया  है  जो  कि  उस  पत्र  में  उठाई  गयी  थीं  ।  इस  पत्र  कें

 सम्बन्ध  में  समाचार  राज  के  ही  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  ड  है  ।  मेंने  उसका  यहां  उल्लेख्य

 यह  उत्तर  प्रधान  मंत्री  की  ate  से  नहीं  था  केवल  उन्हीं  बातों  का  उत्तर  था  जो  कि  राज

 के  पत्र  में  एकाधिक हुई  थीं  ।

 ae  eer
 fovea  सहोर

 :
 श्री  गजराज fax  झपना

 —  GUNN  अस्त

 बरपे

 Z 1

 मूल  wa  में
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 1.0  merce सिंह
 :  में

 संसोधन  संख्या
 २:  प्रस्तुत करता  हूं

 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  विधेयक

 को

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ।

 tot ही०  ना०  मुकर्जी
 :

 मैंने  श्री  दातार  से  ऐसे  श्ननुपयुक्त  तथा  साधारण  भाषण  की

 श्रादषा  नहीं  की  थी  ।  उन्होंने  इस  विधेयक  के  संबंध  में  देश  की  भावनाओं  को  समझने  से  बिल्कुल  इंकार

 कर  दिया  हैं  ।  इसी  कारण  सभा  की  का  उल्लंघन  करके  हमने  इसका  पुरःस्थापन  के  समय

 ही  विरोध  किया  |  यह  एक  ऐसा  विधेयक  है  जिससे  देश  की  राजनीति  दूषित  हो  रही  दुःख

 की  बात  है  कि  इसे  संविधान  में  बुनियादी  भ्र धि कारों  के  परिच्छेद  में  ही  स्थान  दिया  गया  किन्तु

 संविधान  निर्माताओं  का  यह  उद्देश्य  होगा  कि  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  तभी  की  जायेगी  जब  कि  विशेष

 स्थिति पैदा  हो  लेकिन  सरकार  ने  इसे  विधि  पुस्तिका  का  भ्र निवार ये  sit  बना  लिया  है
 |

 मुझे  अ्रच्छी  प्रकार  से  याद  है  कि  Reo  में  इसी  सभा  में  तत्कालीन  गृहमंत्री ने  यह  कहा  था

 कि  मुझे  स्वतंत्र  भारत  के  सम्मुख  इस  विधि  को  रखते  हुये  बहुत  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ा  धौर

 मैं  कोई  ऐसा  कारण  नहीं  ढूंढ़  सका  जिसके  पर  इसे  प्रस्तुत  किया  जाये
 |

 उस  समय  इस  विधेयक

 की  अवधि  केवल  एक  द  रखी गई  थी  ।  लेकिन  तत्पश्चात  किसी  न  किसी  कारण  से  यह  बढ़ायी

 जाती  रही  ।

 यदि  हमारे  देश  में  आपातकालीन स्थिति  है  तो  निसंदेह  यह  विधि  लागू  होनी  चाहिये  किन्तु

 aft  दातार  ने  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  जो  कारण  बताये  हैं  वे  संतोषजनक  नहीं  हैं  ।

 श्री  दातार  ने  बताया  है  कि  यह  अधिनियम  होने  के  बावजूद  ३१  १९५४  को  इसके

 अधीन  निरुद्ध  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  केवल  ९६  थी ।  मैं  तो  कहूंगा  ऐसे  अधिनियम
 की

 कोई

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  जो  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  अधीन  निरुद्ध  किये  गये  उनमें  से  ६४  गुंडागर्दी

 के  अपराध  १२  नागा  उपद्रवी  कार्यवाहियों के  ५  डाकखानों को  सं  रक्षण  देने  के  अपराधो ं२

 तस्कर  व्यापार  करने  के  अपराध  ३  जासूसी  करने  के  भ्रपराध  में  थे  ।  इन  अ्रपराधियों  में

 से  अधिकांश  को  अर्य  विधियों  के  अधीन  कैद  किया  जा  सकता  था  ।  इसके  लिये  निवारक  निरोध

 अधिनियम
 की

 शरण  लेने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  वस्तुतः  सरकार  वर्तमान  विधियों  का  पूरी

 तरह  उपयोग  नहीं  करती  है  कौर  नई  नई  विधियां  बनाती  है  ।

 वास्तविक  बात  यह  है  कि  अधिनियम  की  धारा  ३(१)  (३)  के  अधीन  बहुत  कम  व्यक्ति

 निरुद्ध  किये  जाते  हैं  जब
 कि

 इस  धारा  के  अन्तर्गत  चोरबाजारी  करने  वाले  तथा

 ऐसे  ही  लोग  निरुद्ध  किये  जाने  चाहिये थे  ।  अधिकांश  व्यक्ति  धारा  ३  (१)  (२)  कैथरिन

 निरुद्ध  किये  जाते  क्यों  कि  यह  धारा  कानून  कौर  व्यवस्था  बनाये  रखने से  सम्बन्ध  रखती है  इसके

 अधीन  सरकार  अपने  राजनैतिक  प्रतिद्वंदियों  को  आसानी  से  निरुद्ध  कर  सकती  है  हम  इसी
 कारण इस  भ्र धि नियम  का  विरोध कर  रहे  हैं  ।

 बंगाल  में  पिछले  दिनों  खाद्यान्नों  को  सस्ते  कीमत  पर  देने  के  लिये  अन्दोलन किया  गया  था  ।

 उस  भ्रन्दोलन  के  दिनों  में  हमने  देखा  कि  निवारक  निरोध  अधिनियम के  अधीन  ८७  व्यक्तियों  को

 उल्लंघन  करने  वालों  के  नाम  परਂ  निरुद्ध  कर  दिया  गया
 |

 जब  कि  उनकी  मांगें  बिल्कुल  उचित  कौर  वैध

 की  बात  यह
 थी  कि

 एक  भी  मुनाफाखोर  को  निरुद्ध  नहीं  किया  गया  ।

 इस  सभा  के  भ्रधिकांश  सदस्य  यह  बात  भली  भांति  जानते  हैं  कि  इस  अधिनियम  के  नाम  पर  =

 सरकार  भ्र पने  राजनैतिक  प्रतिद्वंदियों  से  बदला  लेती  है  ।  इस  सम्बन्ध
 में  श्री  तेवर  का  दृष्टांत  भी  दिया

 >»
 aa  प्रंग्रेजी  4
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 ला  सकता  है  जो  कि  काफी  बहुमत  से  लोक-सभा  के  लिये  चुने  गये  उन्हें  निवारक  मिरोध  अधिनियम

 के  घिन  निरुद्ध  कर  दिया  गया  तथापि  न्यायालय  ने  उनकी  छोड़  दिया  ।

 दूसरा  उदाहरण  श्री  पी०  एन०  सिंह का  है  ।  मैंने  यह  मामला  इसके  पूर्व  भी  लोक  सभा  में  उठाया

 श्री  पी०  एन०  सिंह  इस  arene  पर  गिरफ्तार  कर  लिये  गये  थे  कि  वे  एक  श्रात्दोलन  चलाना

 चाहते थे  ।  उनका  मामला  उच्च  न्यायालय के  समक्ष  गया  उच्च  न्यायालय ने  झ्र पने  निर्णय  में  कहा

 कि  उनकी  गिरफ्तारी  का  कोई  कारण  नहीं  था  ।  उन्होंने  उनके  विरुद्ध  लगाये  गये  श्रारोंपों  की  भी  जांच

 की  दौर  जांच  करने  के  उपरांत यह  कहा
 कि  सरकार

 ने  उनका  मामला  गलत  तरीके  पर  चलाया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  की  जाने  वाली  भी  हाल  की  हड़ताल  में  भी  सरकार  ने

 इसी  श्रधघिनियम  का  सहारा  लिया  ।  लखनऊ  में  विद्यार्थी  वर्ग  के  झगड़ों  के  दौरान  भी  इसी  afar

 के  अधीन  कुछ  विद्यार्थियों  को  निरुद्ध  कर  दिया  गया
 ।

 उनमें  से  are  विद्यार्थी  अभी  तक  हवालात

 ही  इन  उदाहरणों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार  इस  अधिनियम  का  प्रशासन किस  प्रकार  दमन  के

 लिये कर  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  प्राकार  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  किस  प्रकार  झपना  प्रशासन  करती

 है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा  में  तीन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध यह  were  लगाया  कि  वे  उत्तरी  सीमा  में

 भारत  के  विरुद्ध  कार्यवाहियां  कर  रहे  हैं  ।  इन  तीनों  व्यक्तियों  ने  इस  आरोप  का  खण्डन  किया  कौर

 तत्सम्बन्धी  पत्र  प्रधान  मंत्री  को  तथा  उसकी  प्रतिलिपियां  मेरे  को  भेजीं
 ।

 सरकार  कुछ  ऐसे
 लोगों  सूचना  के  sere  पर  आरोप  लगाती  जिन  पर  विश्वास  नहीं  करना  चाहिये

 ।

 इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  जब  तक  सरकार  अपने  कार्य  की  पद्धति  में  परिवर्तन  नहीं  करेगी  तब  तक

 केवल  इस  प्रकार  के  अधिनियमों  को  पारित  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  सरकार  ने

 श्राचायें  कृपा लानी  के  इस  प्रदान  का  उत्तर  देना  चाहिये  था  कि  निवारक  निरोध  के  कितने  मामले  उच्च

 न्यायालय  तक  गये
 प्रौढ़

 कितने  मामलों  में  सजा  बहाल  रखी  गयी  |  इस  से  इस  ग्र धि नियम  की  उपयुक्तता

 प्रामाणित हो  जाती

 केरल  की साम्यवादी सरकार  ने  पने  विरुद्ध  चलने  वाले  आन्दोलन  के  विरुद्ध  कभी  भी  इस

 अधिनियम  का  प्रयोग  नहीं  किया  यदि  वह  चाहती  तो  वह  भी  इसके  प्रयोग  से  कई  व्यक्तियों

 को  निरुद्ध  कर  सकती  थी  ।

 अंग्रेजी  शासन  के  दिनों  में  जब  हमारी  राष्ट्रीयता  जोरों  पर  थी  तो  हम  इन  भ्र धि नियमों  को

 काले  कानून  कहा  करते  थे  ।  तथापि  आज  सरकार  इस  कानून  को  स्थायी  रूप  देना  चाहती
 >

 दुख

 का
 विषय  है  कि

 देश  भर  में
 इस

 कानून
 का

 एकमत  विरोध  होने  पर
 भी

 केवल  सरकार  इसके  पक्ष

 में  है  इससे  सरकार  की  नीयत  पर  संदेह  होना  स्वाभाविक  है  ।

 विधि  मंत्री  श्र  कठिन  :  कया  श्राप  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  सम्बन्धित  प्रशन

 पर  अपना  निर्णय  दे
 चुके  हैं  या  बाप  यह  निदेश  दे  चुके हैं  कि  अ्रनुच्छेद  ११७(३)  के  अधीन

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  श्रानी  चाहिये  |  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहने  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  मैं  सुनने  को

 तैयार  तथापि  मैं  अपना  निर्णय  दे  चुका हूं  ।

 fat  नाथ  पाई  :  में  एक  औचित्य  प्रदत्त  पूछना  चाहता हूं  ।  श्राप  इस  सम्बन्ध  में  अपना

 निर्णय  दे  चुके  तब  क्या  ag  उचित  है  कि  लने की
 rein  माननीय

 मंत्री  को  उसी  विषय  पर  पुनः

 वो

 tra  wait  में



 श्७र२२  निवारक  निरोध  eto

 नाप

 अनुमति  दी  जाय
 ।

 मले  ही  ने  कितने  ही  विद्वान  कौर  अपने  विषय  के  विद्यालय क्यों  न  हों  ।  क्या

 झाप  दूसरे  सदस्यों
 को  भी  इस  विषय  में  कुछ  कहने  का  अवसर  देंगे

 ?

 +  नेहा  ता  मुकर्जी
 :

 में  एक  स्पष्टीकरण area
 यदि  fia

 के
 बाद  में  विरोधी

 पक्ष  का  कोई  सदस्य  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहेगा  तो  कया  उसे  भी  अनुमति  प्राप्त  होगी
 ?

 श्री  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  कोई
 विधि  सम्बन्धी  मामला  होगा  तो  मैं  अवश्य  दोनों

 की  सुनना  चाहूंगा ।

 fat  प्रण  क्क्  सेन
 :

 श्री  नाय  पाई  ने  मेरे  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसके  लिये  उनका

 कृतज्ञ  तथापि  उन्होंने  जो  आपत्ति  की  थी  वह  निराधार है  क्योंकि  झरिया  को  अधिकार है  कि

 वह  अपने  निर्णय  बदल  सकता  है  ।  तथापि  उसे  विश्वास  होना  चाहिये  कि  अपना  free  बदलने

 के  लिये  उसके  पास  काफी  कारण  हैं  ।

 मुझे  स्मरण है
 कि

 मैंने
 इस

 सम्बन्ध  में  इस  से  पूर्वे
 भी

 चर्चा  की  अनुच्छेद  ११७  (३)  तभी

 लागू  होता  है  जब
 कि

 विधेयक  के  उपबंधों  के  परिणामस्वरूप  भारत
 की

 संचित  निधि  में  से  व्यय

 किया  जाय  ।  केवल इस  अनुमान  से  कि  इस  विधेयक  को  क्रियान्वित  करने  पर  सरकार को  कुछ  व्यक्ति

 नियुक्त  करने  होंगे  पौर  उसके  कारण  भारत  की  संचित  निधि  में  से  व्यय  करना  होगा  यह  ७७, च्

 लागू  नहीं  होता है
 ।  इस  बात  की  कोई  भ्राशंका  नहीं  है  कि  कोई  व्यय  किया  जायेगा  ।  उच्च  न्यायालय

 का  न्यायाधीश जो
 कि  अध्यक्ष  होता  है  वह  कुछ  पारिश्रमिक  नहीं  लेता  है  ।  इस  में  कोई

 ऐसा  उपबंध  है  ही  नहीं  जिसके  फलस्वरूप  कोई  व्यय  हो  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  awa  तक

 पेश  कर  चुका  हूं
 प्रौढ़

 आपने  इन  तर्कों  के  आधार  पर  अपना  निर्णय  देने  की  कृपा  की  थी  ।  में  इस

 बात  का  पता
 लगाने८  काहु प्रयत्न  करूंगा  कि  यह  चर्चा  किस  समा  में  हुई  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मुझे  यह  याद  है  कि  दस  वर्ष  पुर्व  मैँने  यह  मामला  उठाया
 था

 और

 अ्रध्यक्ष  पीठ  से  उसके  विरुद्ध  निर्णय  दिया  गया  था  ।

 श्री  oats  मेहता  :  माननीय  मंत्री  का  भाषण  सुनकर  मुझे  दुःख  पहुंचा  |

 उन्होंने  कहा  कि  यदि  इस  कानून  से  इतने  बड़े  देवा  में  पांच  सौ  के  लगभग  लोगों  की  स्वतंत्रता  छीन  भी

 ली  गयी  तो  कया  gar  ।  यह  बड़ी  विचित्र  वात  है  ।  स्वतंत्रता  के  हनन  के  संदर्भ  में  संख्या  की  झोर

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  एक  भी  व्यक्ति  व्ही  चलने  फिरने  की  स्वतंत्रता  पर  छापा  मारना  उतना

 ही  गंभीर  विषय  है  जितना  कि  अनेक  लोगों  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  करना  |

 यह  अदभुत  है  कि  इस
 सभा

 के
 पांच

 सौ
 सदस्यों  में

 से  केवल दो  सदस्यों पर  ही  इस  कानून

 का  प्रभाव  पड़ा  है
 इस

 कारण  शेव  लोगों
 को

 घबराना  नवदीं  चाहिए  ।  इन्हीं  बातों  से  पता  चलता  है  कि

 प्रशासन  का
 पतन  प्रारम्भ  हो  चुका है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  न्यायालयों  के  ग  का  उल्लेख  किया है  ।  राज्य  बनाम  आशुतोष  नामक
 मामले  में  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  स्पष्ट  रूप  से  घोषणा  की  &  कि  जहां  कार्यपालिका
 साधारण  विधि  का  आश्रय  छोड़  कर  भ्र साधरण  विधि  की  कारण  वहां  उसका  उद्देश्य  अ्रत्यघिक

 कूर  होता  है  ।  यह  ठीक तरी द्ग  नहीं  है  ।  इसके
 सरकारी पक्ष  से  यह  दलील  दी  जा  रद्दी  है

 —e
 कि

 संविधान
 इस  कानून की  wale  प्रदान  करता  है  ।  ag  ote  है  ।  यदि  संविधान

 ays
 प्रदान

 ta  अंग्रेजी  '  में
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 न  करता  तो  इस  सभा  में  ही  यह  विधेयक  न  or  सकता  ।  इसलिये  हमें  तो  देखना  चाहिए  कि  क्या

 स्थिति  ऐसी  है  जो  ऐसे  कानून  का  औचित्य  सिद्ध  करती  है  ।  हमें यह  भी  देखना है  कि  सरकार ने  इसका

 want  किस  तरह  से  किया  है  ।  जब  सरकार  जनता  की  स्वतंत्रता  पर  आघात  करके  संतुष्ट  हो

 बह  स्थिति  चिन्ताजनक  होती  है
 |

 यह  कानून  १६५०  में  पेदा  किया  गया  था
 ।

 इसे  प्रस्तुत  करते  समय  सरदार  पटेल  ने  कहा  था

 कि  भारत  के  साम्यवादी राज्य  की  शांति  के  लिए  खतरा  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  सरकार  साम्यवाद

 या  साम्यवादी  सिद्धान्तों  के  अनुगामियों  का  विरोध  नहीं  करती  परन्तु  जो  लोग  ध्वंसात्मक  कार्यवाही

 करना  चाहते  हैं  उनको  साधारण  कानून  के  ज  रोकना  थोड़ा  कठिन  है  ।

 इस  कारण  यह  कानून  बना  था  ।  पता  नहीं  साम्यवादियों  की  आधुनिक  नीति  क्य  परन्तु

 इसे  साम्यवादियों  के  विरुद्ध  प्रयुक्त  नहीं  किया  जाता  ।  में  ऐसा  चाहता  भी  नहीं  ।  we  तो  अन्य

 दलों  को  दबाने  के  लिए  यह  तरीका  आसान  है  ।

 इस  अधिनियम के  ar  त  जो  ६६८  व्यक्ति  निरुद्ध  किये  गये  थे  उन  में  से  १४०  को  सलाहकार

 नोटों  के  कहने  पर  छोड़ा  गया  कौर  २८४  को  सरकार  ने  श्राप  ही  छोड़  दिया  |  क्या  यह  इस

 कानून  का  दुष्प्रयोग नहीं  है  ।  श्री  जैन  का  यह  मत  है  कि  यह  चीज़  बुरी  नहीं  ।  गलती  को  बाद  में

 ठीक  कर  लेना  क्या  बुरा  है
 !

 परन्तु  बात  यह  है  कि  जब  श्राप  किसी  की  स्वाधीनता  पर  आघात

 करते  हैं  तो  बाद  में  उसे  किसी  भी  तरीके  से  पुरा  नहीं  कर  सकते  |  उसकी  क्या  क्षतिपूर्ति हो  सकती है  ?

 पिछले  तीन  वर्ष  में  तीन  पंसद  ३०  विधान  सभा  सदस्यों  को  निरुद्ध  किया  गया

 अर  वे  सारे  कांग्रेस  से  भिन्न  दलों  से  सम्बन्धित  थे  ।  स्वतंत्र  दल  को  छोड़  कर  देख  सभी  दलों  के

 सदस्यों  में  से  एक  न  एक  अवश्य  इस  कानून  की  लपेट  में  पाया  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल
 तथा  बम्बई  राज्य  में  इस  कानून  का  अत्यघिक  प्रयोग  हुआ  जबकि

 केरल  तथा  मद्रास  में  इसका  ज्यादा  प्रयोग  नहीं  ।  क्या  श्री  दि०  चं०  राय  इस  कानून  के  बिना

 काम ही  नहीं  चला  सकत े?  बंगाल  में  ३४३  बार  इस  कानून  का  झाश्रिय लिया  गया  ।  इसका

 क्या  कारण  था
 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भी  अनेक  बार  इस  कानून  के  अन्तर्गत  कार्यवाही
 की

 गयी  है  |

 इसलिये  मैं  श्री  जैन  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  पर  विचार  करें  क्योंकि  वे  वहां  के  पुलिस

 आयोग
 के  भ्रथ्यक्ष हैं  ।  कुछ  राज्य  बड़ी  ही  दिलायी  से  श्रनावश्दक  रूप  में  इस  कानून  का  प्रयोग

 करते  रहे  हैं  जो  अच्छा  नहीं है  ।

 भारत  को  सुरक्षा  को  में  डालने  के  जुर्म  में  इस  कानून  के  अधीन  एक  भी  व्यक्ति  नहीं

 पकड़ा  गया
 ।  अधिक  लोगों  को  शांति  भंग  करने की  श्राद्यका के लिए के  लिए  ही  पकड़ा  गया है  ।  शांति

 भंग  करने  की  बात  कुछ  भी  महत्व  नहीं  रखती  ।  अवाख़िर  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  में  विरोधी  दल

 सरकार  को  बदलने  का  अनवरत  प्रयत्न  किया  ही  करते  हैं  ।  wera  प्रजातंत्र  का  कोई  प्रथ  नहीं  ।

 इस  कानून  के  घिन  श्री  नाथ  पाई  जैसे  लोगों  को  निरुद्ध  किया  गया  ।  यदि  देश  थी  रक्षा  को

 उनसे  खतरा  था  तो  फिर  उन्हें  इस  सभा  में  सब  क्यों  बैठने  दिया  जाता  है  ।  यह  mds  निराधार

 एवं  अत्याचारपुर्ण थे
 ।  इस  तरह

 की
 बातों  से  काम  नहीं  चल  सकता  ।  इसी  तरह  श्री  पी०  एन०

 सिंह  का  मामला  है  ।  उनके  fos
 तीन  अंदेश  निकाले  गये  ।  तीनों  शल  gen  थे  ।  उच्च  न्यायालय

 ने  उन्हें  इसी  कारण  रिहा  किया  कि  तीनों  arta  अलग  अलग  प्रकार  के  थे  ।  इस  मामलें  &  पता

 चलता है  कि  शल्य  सरकारें किस  लापरवाही  से  इन  मामलों  में  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।  मह  व्यवहार

 किसी  साधारण  व्यक्ति  के  साथ  नद्दी  बल्कि  एक  संसद्  सदस्य  के  साथ  pag
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 माननीय  मंत्री  ने  ag  नहीं  बताया  कि  fea  व्यक्तियों  में से  कुल  कितने  लोगों में  उच्च

 न्यायालय  की  कारण
 ली  ।  हर  श्रादमी तो  भ्रमित  भी  नहीं  कर  सकता  परन्तु  मैं

 समझता

 हू
 कि

 कम  से  कम  ३१  व्यक्तियों  की  रिहाई  उच्च  न्यायालय  के  आदेश  द्वारा  हुई  है  ।

 यद्यपि इस  कानून  के  अनुसार तब  काय  किया  जाता  है  जब  राज्य  सरकार  को  विश्वास

 हो  जाय  कि  एक  व्यक्ति  खतरा  पैदा  कर  रहा  है  ।  परन्तु  उसमें  भी  एकरूपता  होनी  चाहिए  ।  श्री सिह

 के  मामले  ने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  सरकार  एकरूपता  से  काम  ही  नहीं  करती  ।

 इस  सभा  में  हर  रोज  यह  प्रश्न  पूछे  जाते  हैं  कि  सरकार एक  देश  विद्वेष  द्वारा  भेजे  गये  गुप्तचरों

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  ऐसे  मामलों में  इस  कानून  का

 आश्रय  ही  नहीं  लिया  जाता  ।  एक  साध  मामला  ऐसा  शायद  हुआ  होगा  ।  इस  कानून  को  गुंडागर्दी

 के  दमन  के  लिए  भी  प्रयुक्त  किया जा  रहा  है  ।  क्या  ऐसी  चीजों का  दमन  साधारण कानून  के

 श्रन्तगत  होना  संभव  नहीं है  ।

 श्री  मुकर्जी  ने  कहा
 कि

 सरकार  को  पुलिस
 की  रिपोर्टों

 पर
 भरोसा

 नहीं  करना  चाहिए
 ।  ऐसा

 तो  नहीं  हो  सकता  ।  आखिर  पुलिस  भी  सरकार  ही  का  एक  हिस्सा  परन्तु  इतना  अवद्य  होना

 चाहिए  कि
 किसी  व्यक्ति  की  स्वतंत्रता  पर  छापा  मारने  से  पहले  उसे  सुना  जाना  चाहिए

 ।  ऐसे

 मामलों  में  भ्र केले  पुलिस  पर  भरोसा  करना  ठीक  नहीं है  ।

 भारतीय  नागरिकों  की  स्वतंत्रता  का  विषय  काफी  गंभीर  विषय  इस  कारण  इस  पर

 सरकार
 को

 तद विषयक  महत्व  के  अनुसार  ही  विचार  करना  चाहिए  ।  इसे  airy  देर  तक  कायम

 रखना  देश  के  हित  में  नहीं

 जम्मू  श्र
 काश्मीर

 जो  भारत  ही  का  एक  रंग  है  इस  कानून  से
 भी  ज्यादा  खतरनाक

 एक  कौर  कानून हैं  ।  मेरे  विचार  में  राज्यों  को  ऐसे  गंभीर  विषयों  में  स्वायत्तता प्रदान  करना

 हानिकर है
 ।  भ्रामक  विषयों  में  स्वायत्तता  का  कौर  महत्व है  ।

 श्री  दातार  ने  कहा  कि  पंजाब  हालांकि  इतनी  गड़बड़ चली  है  पर  फिर  भी  सरकार  ने

 इस  कानून  के
 प्रतीत  केवल  एक  ग्रामीण  को  ही  निरुद्ध  किया  है  ।  यह  खूब  रही  उसी  एक

 व्यक्ति  के  विरोध  के  कारण  इतनी  ज्यादा  गड़बड़ी  मच  रही  है  ।  सरकार  की  ऐसी  कार्यवाहियों से

 ही  तो  गड़बड़  होती है

 मत  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ऐसे  कानून  को  कौर  बढ़ाना  उचित  नहीं है  ।  इसे  स्वीकृत

 कर  देना  चाहिए  |  यदि  बढ़ाना  भी  हो  तो  उस  समय  तक  ही  इसे  बढ़ाया  जाय  जब  तक  इस  संसद
 की  कालावधि  रहती  हो ।

 श्री  मी०
 रु०  मसानी  :  मुझे  याद है  कि  यह  २५  १९५०  का  दिन  था  tT  सरदार

 बल्लभ
 भाई

 पटेल  ने  सदन  के  समक्ष  यह  कह  कर  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  कि  लगभग  ३४५०
 अत्यन्त  खतरनाक  कम्यूनिस्ट  नजर बन्दों  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  द्वारा  रिहा  कर  दिये  जाने
 को  सम्भावना

 है
 ।  गर  यह  विधेयक  पारित  नहीं  किया  गया  तो  वे  लोग  रिहा  हो  जायेंगे  ।

 मत  देश  की  सुरक्षा  के  हित  में  यह  नजरबन्दी  विधेयक  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।  सरदार

 पर  राजी  कर  लिया  था  ।

 पटेल  ने  बड़ी  नम्रता  से  इसके  लिए  भ्रमित  की  wire  सभा को  sa  विधान  को  स्वीकार कर  लेने

 ३
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 ay  इसका  उस  समय भी  विरोध  किया  था  ।  मेंने  कहा  था  कि  इस  दिशा  में  शीघ्रता  से

 काम  लिया  जा  रहा  है  ।  हमें  wea  सिद्धान्तों  पर  आघारित  विधान  निर्माण  करना  चाहिएं
 ।

 जगन्नाथ  राव  पीठासीन

 इस  पर  सरदार  पटेल  ने  कहा  था  कि  यह  आपात्कालीन बात  बाद  में  इस  पर  विस्तार  से  विचार

 कर  के  वैज्ञानिक  सिद्धान्तों  पर  आधारित  किसी  इस  प्रकार  के  विधान  की  व्यवस्था  कर  ली  जायेंगी

 जो  कि  इसका  स्थायी  विकल्प  होगा  ।  यह  उनका  श्रीनिवासन  था  अर  एक  वर्ष  के  समय  के  लिए

 उसे  स्वीकार  किया  गया  था  |  परन्तु  देखते  देखते  १०  वर्ष  व्यतीत  हो  गये  हैं  ।  प्रत्येक  तीन  वह

 के  बाद  इसकी  अवधि  को  बढ़ा  दिया  जाता  है  ।  यह  भी  हर्ष  की  बात  है  कि  प्रत्येक  तीसरे  वर्ष  हमें

 इस  विषय  पर  wart  विचार  प्रकट  करने  का  प्रचार  तो  मिल  ही  जाता  है  ।  वास्तव  में  देखा  जाय

 तो  विधान  हमारे  भारत  के  कानन  का  कलंक  है  ।  राज  स्थिति  भी  अ्रापातकालीन नहीं  दिखाई

 देती  ।  यह  तो  ठीक  ही  है  कि  देश  में  ऐसे  पंचमार्गियों  के  रूप  में  are  विद्यमान है  प्रौढ़  वे

 विदेशी  श्राक्रमणकारियों  का  हित-साधन  करते हैं  ।  गैंडों  शादी  की  बात  निराधार  है  ।  यदि  यह

 कारण  बताया  जाता  कि  चीनी  आक्रमण  शौर  उसके  भारतीय  एजेन्टों  के  उच्छेदक  कार्यों  को

 फ़ेकने  के  लिए  यह  विधान  लाया  जा  रहा  तो  बात  समझ  में  न्र  सकती  है  ।  परन्तु वह  बात  तो

 सरकार के  दिमाग  में  भी  नहीं  क  ।  आइये  की  बात  यह  है  कि  वास्तविक  खतरे  की  उपेक्षा

 करके  हम  व्यक्तियों की  स्वतंत्रता  को  खतरे  में  डाल  रहे  हैं  ।  यह  भी  शझ्राइचर्य की  बात  है  कि  जो

 साम्यवादी  लोगों  के  साथ  लड़ने  के  लिए  निर्माण  किया  गया  वह  अब  सब  पर  चलाया  जा

 रहा है  ।  हम  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  साम्यवाद  कौर  अधिनायकवाद  स्वतन्त्र  समाज
 के

 विकास  में  बड़ी  भारी  रुकावटें  डालते  हैं  प्रौढ़  उन्हें  रोका  चाहिए  ।  परन्तु  इस  अधिनियम

 के  विरुद्ध  हमारा  विरोध  भिन्न  दृष्टिकोण  से  है  भ्र  वह  साम्यवादी  दल  से  भिन्न  है  ।  खेद  है  कि

 सरकार  वास्तविक  तोड़फोड़  करने  वालों  को
 तो

 पकड़ने  का  साहस  रखती  नहीं  कौर
 प्रपने

 दल
 का

 कल्याण  करने  के  लिए  इस  प्रकार  के  अधिनियम बना  रही  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  तब  तक  दोषी  नहीं  घोषित  हो  सकता  जब  तक  कि  उसका

 दोष  सिद्ध  नहीं  हो  जाता  ।  जब  तक  किसी  की  गद्दारी  अदालत में  सिद्ध  नहीं  हो  जाती  उसे  Serra

 ही  कहा  जायेगा  ।  बाख  अब्दुल्ला  को  आपने  जेल में  नज़र बन्द कर  रखा  चाहिए  यह  कि  उसके

 विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जाय  |  मास्टर  तारा  सिह को  ले  आखिर  उन्हें  क्यों  नज़र बन्द  किया

 गया है  ?
 वह  उसी  प्रकार

 के  oes  देशभक्त  जितने कि  हम  इस  सदन  के  सदस्य  हो  सकते
 हैं  ।  अखर  वह  मांग  तो  यही  करते  हैं  न  कि  पंजाब  राज्य  की  सामानों  का  पुनर्गठन  किया

 जाये  ।  सारे  देश  म  ऐसा  हुमा  है  तो  पंजाब  में  इसके  लिए  नजरबन्दी  की  आवश्यकता  कया  है  ।

 यदि  यह  भी  मान  लिया  जाय  कि  यह  आन्दोलन  साम्प्रदायिक  है  तो  इसका  यह  मतलब  तो  नहीं  कि

 जो  भी  साम्प्रदायिक  हो  उसे  जेल  में  डाल  दिया  जाय  ।  फिर  यह  कौन  फैसला  करता  है  कि  यह

 प्रान्दोलन  साम्प्रदायिक  है  ।  एक  आदमी  क्षेत्रीय  पुनर्गठन  की  मांग  करता  है  तो  राजनीतिक  ढंग

 पे  उससे  उसे  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नज़र बन्द  कर  देने  में  सरकार

 की  कोई  बहादुरी  नहीं है  ।

 इसी  प्रकार  हड़ताल  को  रोकने  के  लिए  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  का  अ्रान्नय  लिया

 या  ।  श्री  नाथपाई  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  यह  बात  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  सरकार

 को  हड़ताल
 रोकने  य्रौर  उसे  ate  घोषित  करने  का  पूर्ण  अधिकार  है  परन्तु  लोगों  को  नज़र बन्द

 करके  हड़ताल  का  मुकाबला  करना  शोभा  की  बात  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  इस  अधिनियम  की  ताकत

 के  सहारे  मध्य  प्रदेश  में  महाराजा  बस्तर
 को

 परेशान  किया  जा  रहा  है  स्वतन्त्र देश  के
 नागरिक
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 होते  हुए  भी  उनकी  स्वतन्त्रता  छीनी  जा  रही  है
 ।

 अन्त  में  मैं  एक  बात  कहता  हूं
 कि

 यदि
 oer

 यह  विधेयक  स्वीकार  ही  करना  है  तो  इसे  जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य  में
 भी

 लागू  किया
 जाय  मेरा

 निवेदन  है  कि  अघिनियम  का  पिछले  दिनों  घोर  दुरुपयोग  किया  गया  है  कौर  वर्तमान  रूप  में

 समान  करना  कठिन  काय  है  ।  में  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 :
 में  इस  विधेयक का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुमा हूं  ।

 मेरा  मत  यह  है  कि  देश  में  जो  वातावरण  है  उसे  देखते  हुए  यह  बड़ा  जरू  ग  है  कि  इस  विधान  को

 हमारी  संविधि  पुस्तक  का  स्थायी  कानन  बनाया  जाय  ।  इस  बात  के  सबूत  की  कोई  श्रावध्यकता

 नहीं  कि  देना  में  बहुत  सी  राष्ट्र  विरोधी
 दोस्तियाँ

 काम  कर  रही  हैं
 ।

 तथा  भाषाविद  का  जोर  हो  रहा  है  ।  देश  की  आन्तरिक  सुरक्षा  को  स्थायी  खतरा  इस

 प्रकार
 के  विधान का  होना  बहुत ही  जरूरी है  ।

 यह  बात  भी  बड़ी  ठोस  है  कि  कुछ  समाज  विरोधी  तत्व  श्राजकल  हमारी  पर  गड़बड़

 कर  रहे  हैं  ।  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  भारत  विरोधी  कौर  चीन  पोषक  प्रचार  इन  क्षेत्रों  में  किया  जा

 रहा  है
 ।

 जो  लोग  ऐसा  कर  रहे  हैं  उन  का  उद्देश्य  ही  यह  है  कि  भारत  की  सुरक्षा  को  खतरे  में  डाला

 जाय
 !

 इन  बातों
 को

 मान  लिया  गया  है  कौर  संसद्  में  इस  की  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इन  हालात में

 कया  किया  जाना  चाहिये
 ?

 मेरा  पूर्ण  fara  है  कि  जब  तक  इन  तत्वों  को  रोका  नहीं  जायेगा  देश

 को  खतरा  बना  रहेगा  ॥

 बहुत  लोगों  ने  कहा  है
 कि

 इस  विधान  द्वारा  हमारे  मूल  भझ्रधिकारों पर  छापा  मारा  गया

 है
 ।

 परन्तु  यह  सोचने  की  बात  है  कि  जव  इन  समूल  अधिकारों  दवारा  ही  देश  के  सामूहिक  हितों  को
 पददलित किया  जाये  तो  कौर  सिवा  इस  के  मार्ग  भी  क्या  रह  जाता  है  ।

 निवारक  निरोध  की  परिभाषा  कहीं  नहीं  की  गई  ।  यह  समझना  चाहिये कि  यह  विधान

 यह
 देने  वाला  नहीं  प्रत्युत  सावधानी  बरतने  वाला  विधान  है  ।  इस  का  उद्देश्य  निवारक है

 दंड

 देना  नहीं
 ।

 जो  लोग  चाहते  हैं  कि  ऐसा  विधानਂ  न  बनाया  उन्हें  देवा  में  इस  प्रकार  की

 परिस्थितियां  निर्माण  करनी  चाहियें  कि  इस  की  झा व्य कता  ही  न  रहे  ।

 यह  विधान  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  में  है  ।  भी  समय  में  जब  समाज  विरोधी  तत्व  सक्रिय  हों

 देना  की  आन्तरिक  सुरक्षा  के  लिये  इस  की  बहुत  आवश्यकता है  ।  इस  विधान  में  परामर्श  बोर्ड  तथा

 उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  जहां  किसी  भी  प्रकार  के  नज़र बन्द  के  साथ

 होने  वाले  भ्र न्याय  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  हो  सकती  है  tate  बोर्डे  उन  पर  विचार  कर  सकता है  यदि

 नजरबन्दी  की  शिकायतें  ठीक  है
 तो

 उसे  छोड़ा
 भी  जा  सकता  है  इस  के  विरुद्ध दी  गई

 युक्तियां  were  हैं
 ।

 मैँ  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  श्र  निवेदन  करता  हूं  कि  इसे  स्थायी  बना
 दिया  जाये  ।

 शी  areas  :  में  इस  भावना से
 पूर्ण  रूप  से  सहमत  हूं  कि  स्वतंत्रता को  सब

 से  अधिक  प्राथसिकता
 प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  यदि  ee  मुक्त हो  जायें तो  कोई  बात  नहीं  परन्तु

 एक  को  सजा  नहीं  मिलनी  चाहिये  ।  परन्तु  हमें  देखना  यह  है  कि  हमारे  देश  में  विधि

 का  झा दर  किया  जाता  है
 ।

 विचार  करने  की  बात  है  कि  हमारे  देश की  जो  art  की  परिस्थिति

 है  कौर  जिस  तरह  से  कानून  भंग  किया  जाता  है
 इस  को  देखते  हुए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  हम

 दिना  इस  प्रकार
 के  कानून के  काम  चला

 मणण्ण्माधा
 ि
 सकते हैं  ?

 सिल  wit  में



 १०  १८८२  कार्य  मंत्रणा  समिति  Lore

 we  कहना  गलत  है  कि  लोकतंत्रीय  देशों  में  इस  प्रकार के  कानून  नहीं  ।  इस  प्रकार के

 कानून  अमेरिका  में  भी  हैं  कौर  इंगलैंड  में  भी
 ।

 उस  के  era  सरकार  को  अधिकार प्राप्त  है  कि

 वह  किसी  भी  व्यक्ति  को  नज़र बन्द  कर  दे
 ।  हो  सकता  है  कि  उन  देशों  की  सरकारों  को  इस  कानून  की

 बहुत  कम  श्रावइयकता पड़े  क्योंकि  वहां  के  लोग  हमारे  लोगों  के  मुकाबले में  विधि का  प्रतीक

 झा दर करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  ates  समय
 लेंगे

 ?

 fat  लाचार :  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय
 :  तो

 श्राप  झपना  भाषण  कल  जारी  रखें
 ।

 ्रट्टावनवां  प्रतिवेदन

 fat  राने  में  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  अ्रट्टावनवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता हुं  ।

 इसके  लोक  सभा
 २  reg o/ ke  १८८२  के

 ग्यारह बजे  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 +74  अंग्रेजी  में
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 विषय  पृष्ठ

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  क  PERK-EQ

 निम्नलिखित पत्र  टेबल  पर  रखे

 (१)  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  PeUv  की  धारा  २४  की

 उप-घारा  (३)  के  अन्तरगत  दिनांक  २६  FeO  के

 भ्रन्देमान  wie  निकोबार  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या

 VE L/RR—R/K 0  की  एक  जिस  में  भ्र  देमान  और

 निकोबार  द्वीपसमूह  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  Rego  दिये

 हुए  हैं  ।

 (2)  अ्रत्यावश्यक  पण्य  Qeyy BH की  धारा  ३  की

 धारा  (६)  के  झन्तगत  निम्नलिखित  भ्र धि सूचनाओं की

 एक  प्रति

 दिनांक  १८  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  अर ०  १३६४  में  प्रकाशित  भारतीय  मकका

 बनाने  में  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध )  संशोधन  Peo  |

 दिनांक  २४  PEKo  की  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  १४०४  में  प्रकाशित  मध्य  प्रदेश  चावल  समाहार

 १९६६०  |

 दिनांक  २४  PE go  की  अ्रधिसुचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  १४०६  में  प्रकाशित  मध्य  प्रदेश  चावल

 ले  जाने  पर  १९६६०  |

 दिनांक  २४  १९६०  की  झघिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  १४०७  में  प्रकाशित  waists गेहूं  के  लाने

 ले  जाने  पर  नियंत्रण  PEKo  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना  Pe Eeq-EV

 श्री  दीवान चन्द  फार्मा  ने  १३  REO  को  भाखड़ा  बांध  के  एक

 ट्रांसफार्मर  में  हुई  दुर्घटना  की  जिस  के  फलस्वरूप

 एक  कामगर  की  मृत्यू  हो  गई  शौर  दूसरा  घायल  सिचाई  शौर

 विद्युत  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |

 सिंचाई  ait  विद्युत्  मंत्री  मुहम्मद  ने  उस  के  सम्बन्ध
 में  एक  वक्तव्य दिया

 मंत्रियों er  वक्तव्य
 EE9—E EE

 (१)  वित्त  मंत्री  मोरारजी  ने  २३  से  २५  ZERO
 तक

 नईं  दिल्ली  में  हुई  भारत-पाकिस्तान  वित्तीय  वार्ता  के  बारे  में



 १७३३

 विषय  पप

 मंत्रियों  द्वारा  वंक  )

 (२)  झ्र सैनिक  उड्डयन  उपमंत्री  गैर-भ्रनुसुचित

 संचालकों  के  प्रति  सरकारी  नीति  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल

 पर  रखा  |

 PEER 89  दे

 समवाय  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 पारित  करने  के  प्रस्ताव  पर  प्रति  चर्चा  जारी  रही  |  कुछ  चर्चा  के  बाद

 विधेयक caf  रूप  पारित किया  गया  ॥

 प्िघेयक--विचाराधीन  9 %3-- Vv २७

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 दातार  )  ने  प्रस्ताव किया  कि  निवारक

 निरोध .  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  सर्वेश्वर

 ब्रज राज सिह  कौर  स०  मो०  बनर्जी  द्वारा  विधेयक  पर  राय  जानने  के

 लिये  उसे  परिचालित  करने  के  बारे  में  दो  तथा  श्री  गजराज सिंह  द्वारा

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  बारे  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  गया
 ।

 चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 ala  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  Vw

 अट्ट वाव नवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 दु  २  १६  R0/24  १८८२  )  के  लिये

 निवारक  निरोध  संशोधन  विधेयक  पर  अग्रेतर  विचार

 ax  उस  का  पारित  किया  हैरी-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 पर  विचार  |
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